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अस्तावना 


अंग्रेज़ों के हिन्दुस्तान पर अधिकार होजाने के दो नत्तीजे बहुत 
स्पष्ट रूप से पड़े । राजनैतिक दृष्टि से तरह-तरह के दमनकारी कानूनों 
द्वारा भारतीयों के सब नागरिक अधिकार छीन लिये गये और हमें 
नपुसक बना दिया गया । हम अपने देश में ही दूसरों के गुलाम वन गये। 
देश के शासन कार्य में हमारा कोई हाथ न रहा । आशिक दृष्टि से 
इसका असर यह हुआ कि एक समय का संसार का सबसे सम्पन्न देश 
आज सबसे ज्यादा ग़रीब होगया । 

आज हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जवतक 
इस पुस्तक के लेखक डा० अहमद के शब्दों में देश के आथिक शोपण 
की श्रवृत्ति और उसके व्यापक प्रभाव से हम परिचित न हो जावें, 
हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन पन्रप नहीं सकता । हम आथिक शोपण आदि 
को चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका कोई निश्चित और प्रामाणिक 
आधार नहीं होता । ज्यादातर लोग बड़ी गैरज़िम्मेदारी के साथ इस 
महत्त्वपूर्ण विषय की चर्चा करते हैं । और आमतौर पर सुती-सुनाई बातों 
पर अपने मत बना लेते हैं । अ० भा० कांग्रेस कमिटी ने भारत की जुदा- 
जुदा समस्याओं पर अंग्रेज़ी में कुछ प्रामाणिक पुस्तकें लिखा कर प्रकाशित 
की हैँ । इनसे आम लोगों को यह भलीभांति मालूम हो सकता हैं कि 
भारत की समस्‍यायें दरअसल कितनी गहरी और फैली हुई हैं भौर. 
उनका सच्चा स्वरूप क्‍या है । 

मण्डल ने पहले इन्हीं पुस्तकों में से एक “हमारे किसानों का सवाल 
(4 2727727 09०४ 49 70 ) पहले प्रकाशित कर चुका हूँ । डा० 
अहमद की इस टूसरी पुस्तक जिसका यह पुस्तक अनुवाद हैँ ( ५०४९ 
छ८0प्र०फ्रांट 5 क्पशाश्यालंश 22९८5 06 फ्रलाबा रिफाल 9 गगतीं2 ) 
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में भारत की आाधिक समस्या के सभी पहलुओं पर वड़ी अच्छी तरह 
रोशनी डाली गई है । हमारा विश्वास हैं कि इससे हमारे हिन्दी पाठकों 
को भारत को सदसे वड़ी आधिक समस्या का वास्तविक स्वरूप समझने 
में पूरी सहायता मिलेगी । 

लोक साहित्य माला में यह निकाली जा रही हैँ । हमारे नियम के 
अनुसार यह २०० पृष्ठों की पुस्तक नहीं हो पाई हैं । लेकिन इस कमी की 
पूर्ति पाठकों को बागे ज्यादा पृष्ठों की दूसरी पूस्तक देकर करदी जायगी। 

द --मंत्री 
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अंग्रेज़ी राज में ! हमारी दशा 


धन 


विषय-प्रवेश 


ट्ट्स छोटी-सी किताब में हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की 
भारत-सम्बन्धी राजनेतिक और आर्थिक नीतियों पर कुछ 
विचार करने की कोशिश की हे । इस बात से बहुत कम लोग 
इन्कार करते हैं कि ओेट-ब्रिटेन भारत का शोपण करता रहा है 
और अब भी कर रहा है, लेकिन इस विपय पर सर्वसाधारण में 
जो चर्चा होती है, उसका कोई निम्।वित आधार नहीं होता। 
इससे भी बुरी वात यह कि इस विपय पर सर्वसाधारण बड़ी गरेर- 
ज़िम्मेदारी से वेलगाम होकर विचार करते हं। साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध लड़ी जानेवाली लड़ाई में आर्थिक स्वार्था' का संघर्ष सबसे 
ज्यादा महत्व रखता है। जबतक हस देश के आर्थिक शोषण की 
प्रवृत्ति और उसके व्यापक प्रभाव से पूरी तरह वाकिफ न हो जायें, 
हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन पनप नहीं सकता और यह भी मुमकिन है. 
कि हम कभी वास्तविक उद्देश्य को नज़रअन्दाज़ भी कर जावे। 
पिछली आधी सदी से ब्रिटिश साम्राज्यवाद ओर हिन्दुस्तान 
की जनता में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस संघपे के मूल में 
सत्ता और प्रभ्ुुत्व का प्रश्न रह्म है। एक तरफ़ 
राष्ट्रीय संघर्ष आर्थिक दृष्टि से कुचली हुई भारतीय जनता है। 
क्‍ वह अब जाग उठी है और वत्तमाव राजनेतिक 
स्थिति को बदलकर अपने रहन-सहन की हालतों में भारी सुधार 


ना 
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करने के लिए लगातार कोशिश करने लगी हे । दूसरी ओर 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके समर्थक कुछ हिन्दुस्तानी हैं । 
वे इन सव कोशिशों को दवाने और राजनैतिक व आर्थिक 
स्थिति को ज्यों-का-त्यों रहने देने के लिए सिरतोड़ कोशिश कर 
रहे हैं । 

बहुत से राजनीतिज्ञ आय: किन्हीं विशेष श्रेणियों को सन्तुष्ट 
करने के लिए या खास हालतों से विवश होकर या भूल से भारत 


की लड़ाई को केवल आर्थिक या विशुद्ध राजनेतिक या विशुद्ध 


नेतिक ओर धार्मिक लड़ाई का नाम दे देते हैं। लेकिन वर्तुत: यह 
उनका अ्रम हैँ। राजनीति-शात्ष का नियम है कि अथशाखत्र, 
राजनीति और समाज-सम्बन्धी सब विचारधाराओं में एक 
अटूट सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध सार्वेदेशिक हैं और बिना किसी 
जाति या देश के भेदभाव के सब समाजों पर लागू होता हे । 
भारतीय युद्ध भी इसका अपचाद नहीं हे। इसे भी भारत-की 
राजनेतिक, आर्थिक ओर ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज ही 
सममना चाहिये + के है 
यूरप का पूँजीवाद जिन दिनों संसार में फेल रहा था, उन्हीं 
दिनों ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत को जीतकर हिन्दुस्तान की 
रिआया पर अपना राजनेतिक प्रभुत्व क्रायम कर लिया | इसीके 
साथ ही हिन्दुस्तान और इंगलिस्तान की आर्थिक स्थिति में भी 
एक खास क्रिस्म का सम्बन्ध स्थापित दो गया। इस सम्बन्ध में 
झारत की स्थिति शोपित होनेवाले उपनिवेश की थी । इस नई 


विपय-प्रवेश छ 


स्थिति का राजनैतिक क्षेत्र में तो परिणाम यह हुआ कि त्रिटिश 
पालमेंट देश की पूरी मालिक हो गयी । भारत-सरकार का नौकर- 
शाही रूप भी इसी पालेमेंट का एक अड्ड है। आशिक न्षेत्र में इस 
नई स्थिति का परिणाम्त यह्‌ हुआ कि निरन्तर दीघेकाल तक होने- 
चाले आथिक शोपण के परिणाम-स्वरूप भारतीय,जनता विलकुल 
ग़रीब हो गयी । स्थिति ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय 
जनता मे ऐसा संघर्ष पेदा किया, जिसम॑ आज कोई समभोता 
या मेल हो द्वी नहीं सकता | 

भारत के वत्तेमान इतिहास में १८४७ का विद्रोह बहुत 
अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विद्रोह संघर्प के नये 
काल को पुराने काल से अलग करनेवाली एक रेखा है ! यह 
घटना इस वात का चिह्न हे कि मध्यकालीन भारत का जीवन 
समाप्त हुआ ओर समाज की नये सिरे से रचना शुरू हुई। 
इसका मुख्य अड्ग ऊपर लिखा यह नया संधर्षप हे । इसी समय 
साम्राज्यवांदी शासकों मे नई आवश्यकताएँ अनुभव की ओर 
रेलवे, तार व सड़कों का बहुत तेज़ी से वनना शुरू हुआ । व्याव- 
सायिक यूरप से सीधा सम्बन्ध करने के लिए स्वेज़ नहर भी 
इसी समय खोली गयी । यातायात के साधनों की इस जबरदस्त 
तरक्की ने जहाँ दोनों महाद्वीपों की--भारत और यूरप की । 
आशिक दशा पर बहुत प्रभाव डाला, वहाँ करोड़ों मनुष्यों के 
दार्शनिक व नेतिक विचारों पर भी उसका कम असर नहीं हुआ | 
लेकिन हिन्दुध्तान पर इस तरक्की का सबसे बड़ा असर यह 


न्क् 
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हुआ कि उसकी करोड़ों प्रजा के राजनेतिक ओर नागरिक: 
अधिकार छिन गये तथा उसकी आर्थिक अवस्थां भी एकदम. 
गिर गयी । 
डाक्टर पट्टामि सीतारामया का “कॉग्रेस का इतिहास” हमें 
विस्वार से वताता है कि इस सदी के शुरू से .किस तरह हमारी. 
उन स्व॒तन्त्रताओं का. अपहरण किया गया 
राजनैतिक पराधीनता है, जो और सव देशों के नागरिकों को. प्राप्त 
ह9ै। बीसवीं सदी के शुरू से ही काँग्रेस 
सरकारी अफ्रंसरों की आँखों में खटकने लगी थी । सर आकलैंड 
कोलविन ने कहा था->'काँग्रेस भारतीय प्रजा की प्रतिनिधि वनने 
का जो दावा करती है, वह ठीक नहीं है ।” साम्राब्यवाद- 
के पोषक उस ससय से आज तक यही रोना रोते श्राये हैं ॥ 
भूतपूर्व बायसराय लाडे विलिंगडन ने अभी हाल में ही लण्डन में 
कहा था:--काँम्रेस को अब कोई कह नहीं रहा कि वह अपने 
को 'राष्ट्रीयः कहने का दावा कर सके ।? १८६० में बच्भाल' 
सरकार ने भारत-सरकार के हुक्म से एक सरकुलर . निकालकर 
सरकारी नौकरों को काँग्रेस-आन्दोलन में भाग लेने और उसके 
जल्सों में शामिल होने से रोका था। उसके वादं से -दमनकारी 
क़ानून में एक वाढ-सी आगयी । आस्से एक्ट, सिडीशस मीटिंग्स 
एक्ट ( १६०८), प्रेस एक्ट (१६०८ ), क्रिमिनल लॉ एमेण्ड- 
मेर्ट एक्ट ( १६९० ) इसी द्सन-चक्र के विविध अद्ज हे। 
प्रजातन्त्र के राजनेतिक आन्दोलन को दवाने के लिए क्रिमिनल- 
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प्रोसीजर-कोड में नह धारायें भी जोड़ी गई'। विद्यार्थियों को राज- 
नेतिक सभाओं व प्रदर्शोनों में भाग लेने से रोका जाने लगा । प्रजा- 
तन्‍्त्र की भावना को दवाने के लिए देश-निर्यासन का तरीका शुरू 
किया गया। तीसरे रेगलेशन तथा इससे सम्पन्ध रखनेचाले 
रेशुंलेशन का प्रयोग आम बात होगयी । बिना मुक्तदमे के लम्बे 
अरसे के लिए नज़रवन्दी, खुफिया-पुलिस के लगातार धाबे, नये 
प्रेस एक्ट, १४४ और १२४ ५! घाराओं का खुला इस्तेमाल, 
हजारों राजनेतिक कार्यक्रताओं को सी! क्लास की क्रेद, क्रिमि- 
नल-लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के कारनामे, गवनेर जनरल के आएिं- 
नेन्‍स तथा लोगों के नागरिक अधिकारों के अपहरण के ओर भी 
बहुत-से तरीक़्रे--ये सब हाल की ही वातें हैं. और इनसे हम 
अच्छी तरद्द बाकिफ हैं । 

आर्थिक-क्षेत्र की भी एक लम्बी दुःखपूर्ण कहानी हे। ग़रीश्री 
तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों के शरीर कमज़ोर द्वोते जा रहे हूँ, 

बेकारी जोरों से सच. पर ग़ालिब हो रही है. और 
माली हालत सांस्कृतिक उन्नति भी रुक गयी है| आज भारतीय 
समाज की सभी श्रेणियों की कितनी बुरी हालत 

है, यह नीचे लिखी छुछ. पंक्तियों से स्पष्ट हो जायगा | 

आज एक हिन्दुस्तानी की श्रीसत सालाना आमदनी ४०) 
से अधिक नहीं है। एक तरफ ऐसे लोग हैँ, जो बग्रेर मेहनत 
किये दूसरे लोगों की मेहनत पर मुलझरे उड़ा रहे हूँ, लेकिन ऐसे 
लोगों की संख्या बहुत कम, नगण्य-सी है. । दूसरी ओर शहरों व 
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गाँवों में कुण्ड-के-भुए्ड दीखनेवाले मिखारियों की बड़ी तादाद 


| ये भिखारी वहुत ग़रीच ओर पागलपन से लेकर कोढ-जेसी 
बीसारियों से अस्त हं। दूसरों की मेहनत पर जीनेवाली इन दो 
श्रेणियों के बीच में एक ओर श्रेणी है । इसकी संख्या वहुत 
अधिक है। यह न जाने किस तरह अपना गुज़ारा करती है ? खेती 
ओर धंन्धों में बहुत ही कम पेदावार होने से यद्द श्रेणी पेट भरकर 
खा भी नहीं सकती | यह श्रेणी वहुत ही ज्यादा अशिक्षित हे। 
खेती पर गुज़ारा करनेवाले किसान, जो भारत की सारी 
आवादी का ७० फ़ीसदी भाग है, वहुत ज़्यादा क्जदार दूँ । उन- 
पर कुंत सालाना भूमिकर से कई गुना ( १४ अरब रुपये ) क़ज 
है। सारे भारत में ओसतन एक किसान के पास ४ एकड़ से 
ज्यादा ज़मीग नहीं हे | लकड़ी के मामूली हल, आधे भूखे ठुवते 
वैल आदि थोड़े से नाकाफी .साथनों से वह खेती करता हे । 
उसकी उपज दुनिया में शायद सबसे कम होती है । वह वहुत ही 
थोड़ी ओर वह भी रूखा-सूखा खाता हे । मिट्टी की गन्दी-सी 
मोपड़ी उसका घर है। काला अज्ञर उसके लिए भेंस के 
चरावर है | 

भारतीय कल-कारखानों के सज़दूर भी संसार में सबसे 
गरीब और ऋण-अस्त हैं। वेकारी उनमें लगातार बढ़ती जा रह 
है और उनकी मजदूरों भी लगावार वढ़ती जा रही है। उन्हें - 
बहुत घण्टे काम करना पड़ता है | वे बहुत ही छोटी-छोटी चालों 
में रहते हैं| शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सामाजिक सेवाएं सानों उनके 
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लिएं हैं ही नहीं। टू डन्यूनियन के मज़दूर-आन्दोलनपर भी वहुतत- 
सी कानूनी बन्दिश लगाकर उन्हें पूरी तरह जकड़ दिया 
गया है । 
भारत में शिक्षित समुदाय की भी हालत वहुत खराब है । 
शिक्षितों की बढ़ती हुई वेकारी के कारण आर्थिक अवस्था के 
डर से वह हमेशा डरता रहता है । निरंकुश शासन व राजनेतिक 
ग़लामी ने पढ़े-लिखे लोगों के दिल व दिमाग़ को साहसहीन 
ओर निराश कर दिया है | उनकी सांस्कृतिक उन्नति भी रुक गयी 
है। एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि समस्त भारत ही 
साम्राज्य-वादी शासन, आर्थिक शोषण व॒सांस्कृतिक हीनता का 
शिकार हो गया है ओर इसलिए वह संसार से बहुत ही पिछड़ 
गया हे । 
यदि हम आज के राजनेतिक और आर्थिक जगत्‌ की रचना 
पर दृष्टिपात कर, तो हम देखेंगे कि सारा संसार कुछ एक बड़े-बड़े 
साम्राज्यों में वेटा हुआ है. ओर उनमें एक-दूसरे 
भारत से ब्रिटेन से ऐसा संघर्ष हो रहा हे कि उनमें कभी 
को लाभ सममभोता हो ही नहीं सकता। जिन इतिहास- 
प्रसिद्ध अवस्थाओं में यूरप की पू जीवादी 
सभ्यता का खूब विस्तार हुआ था, और जिन अवस्थाओं में 
' कनाडा, पश्चिमी अफ्रीका, आस्ट लिया तथा न्यूजीलेंड को मिला 
कर ब्रिटिश कॉमन बेल्थ आफ नेशन्स” बना था, नये प्रतिस्पर्धी 
साम्राज्यवाद के जन्म के साथ वे अवस्थायं हमेशा के लिए 
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समाप्त हो गयी । इस अतिसपर्धी साम्राज्यवाद के विरोध के कारण 
ही १६१४--१८ का महासमर छिड़ा था। इसी तरह -की पार- 
स्रिक शत्रुताएँ ही आज् पहले से भी कई गुना वड़े ओर  घातक- 
पमाने पर पुनः शस्त्रीकरण का कारण वन रही हंं। ब्रिठेन की 
सांम्राज्यवादी सरकार कभी अपनी खुशी से भारत को अ्रसली 
स्वराज्य देने के लिए कोई भी बड़ा क़दम उठायेगी, इस बात की 
कोई सम्भावना नहीं दीखती । ऐसा. करने से ब्रिटेन को हिन्दुस्तान 
से मिलनेवाली बड़ी भारी सहायता बन्द हो जायगी 'ओोर इस 
का परिणाम' यह होगा कि भारत से प्राप्त होनेवाली सहायता 
के कारण प्रिटिश-संमाज की विभिन्न श्रेणियों में जो संघष अभी 
तक दवा हुआ है; वह फूंट पड़ेगा । हा 

भारत के स्व॒राज्य का अर्थ प्रिटिश पूजीपतिः अच्छी 
तरह न समभते हो, यह किसी तरह नहीं मानां जा सकता । “भारत 
' हमारे साम्राज्य का घुरा है | यदि साम्राज्य अपते 'डपनिवेशों का 
कोई ओर भाग खो दे, तो हम जी सकते हैं, लेकिन अगर हम 
भारत को खो देते हैं, तो हमारे साम्राज्य का सूर्य डूब जायगा। 
यह घोषणा लाडे कर्जेन ने श्पध्ण में की थी। ४ दिसम्बर 
१६३४ को केंजरवेटिव दल की नेशनल यूनियन की कोंसिल 
ओर यूनियनिस्ट.ऐसोशियेशन के सामने मिस्टर वाल्डविन ने कहा 
था- “में बहुत सोच-विचार के वाद इस निशणंय पंर पहुंचा हूं 
कि इस विशाल संसार में. होनेवाली सब तब्दीलियों..और परि- 
स्थितियों में भी भारत को,. जो एक छोटे महाद्वीप के वरावर हे, 


. विपय-प्रवेश ह १९ 


अपने साम्राज्य में हमेशा के लिए रखने का आपके पास बहुत 
तअच्छा मोक़ा है |”? हिन्दुस्तान “ने पिछली लड़ाई में १० करोड़ 
पोंड नक़द सेट में दान दे देने के अलावा दूसरे भी कई तरीकों से 
कई लाख .पोंड की सहायता की थी | धन की सहायता के सिवाय 
उसने दस लाख से अधिक सिपाही दिये थे, जो मारे गये या 
घायल हुए। ब्रिटेन की राष्ट्रीय आमदनी और व्यावसायिक 
उन्नति में भारत से मिलनेबाली विविध सहायताओं का एक 
विशेष स्थान है। इसे अ ग्रेज़् अपनी इच्छा से छोड़ देंगे, यह कोई 
भी नहीं मानेगा। वस्तुतः भारत पर ब्रिटेन का निरंकुश शासन 
कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह तो ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के 
ख्याल से उसका अनियाये ओर युक्तिसदड्भत परिणाम है | 
तब्र इन नाममात्र के सुधारों ओर नये शासन-विधान का 
दिखावा क्‍यों किया जां रहा हे ? इसका सीधा-सादा जबाब हे 
भारतीय-जनता की ओर से लगातार बढ़ने 
निकम्मे सुधार वाला दवाव। ये सुधार बिलकुल निकम्मे सावित 
हुए हैं और थह इस वात का सबूत है. कि 
हिन्दुस्तान की जनता का दबाव ब्रिटेन पर काफ़ी नहीं पड़ा । 
जनता की एक भी शिकायत अचतक दूर नहीं हुईं, इसीलिए यह 
संघर्ष अब तक जारी है। यूरप की पिछली लड़ाई के दिनों या 
उससे पहले ब्रिटेन पर जो दवाब डाला गया था, उसका परिणाम 
१६१६ ई० की मांन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारन्योजना थी । कुछ ही 
दिनों में यह सावित होगया कि जिन बातों ने मिलकर भारतीय- 
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लनता की यह सोचनीय हालत कंर दी है, उनमें से एक शिका- 
यत भी इस नई “उदारतापूर्ण” योजना से-दूर नहीं हुई | आर्थिक 
दृष्टि से हिन्दुस्तान बसे ही पिछड़ा रहा | आंकड़े तो यह बताते - 
हँ कि उसकी हालत पहले से भी खराब होगयी । १६१६ के 
सुधारों से पहले हमें जो नागरिक ओर राजनेतिक अधिकार प्राप्त 
थे, सुधारों के १६ साल बाद आञ उनके वारे में सरकार का 
रुख श्रोर भी ज्यादा खराब व प्रंतिगामी होगया। 
१६३४ का नया इसण्डिया-एक्ट भी भारतीय-जनता को एक 
इच्च-भर भी वास्तविक सत्ता नहीं देता। जिस-जिस तरीक़ से 
| यह शासन-विधान वनाया गया है, वही हमारी 
नया विधान इस वात का प्रत्रत्ञ प्रमाण है । भारत के बविश्वस्त 
सच्चे प्रतिनिधियों ओर ब्रिटिश-पालेमेण्ट के 
प्रतिनिधियों में गोलमेज-कान्फ से नहीं हुई । वे हुई हैं भारत की 
अँग्रेज़-सरकार के मनोनीत भारतीय और ब्रिटिश पालेमेण्ट के 
प्रतिनिधियों में | दूसरी गोलमेज्ञ कान्फ्रस में काँग्रेस ज़रूर 
शामिल हुई, लेकिन सहयोग की वह कोशिश असफल हुई ओर 
सरकार ने आखिरी फ़ेसला करते हुए काँग्रेस के दृष्टिकोण की 
ज़रा भी परवाह न की | 
क़ानून वनाने और शासन करने के सर्वोच्च अधिकार इस 
नये क़ानून के द्वारा भी वायसराय और गवनेरों के ही हाथ में हें 
ओर चायसराय व गवरनरों की नियुक्ति वादशाह के हाथ में है । 
ऊँचे न्यायालयों व ऊँचे सरकारी नोकरों पर भी भारतीय धारा- 
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सभाओं का कोई नियन्त्रण नहीं है । भारत के परराष्ट्र, राजनैतिक 
ओर धर्म-सम्बन्धी-विभाग सीधे वायसराय के हाथ भें होंगे ओर 
इनमें सनन्‍्त्री कोई दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकते । संघ-सरकार का 
८० फीसदी वज्ञट इस नये क्वानून्‌ में भी ऐसा हे, जिस पर धारा- 
सभा के सदस्यों की राय नहीं ली जायगी । फ्रीज पर भी भारतीय- 
सन्त्रि-मण्डल्ञ का कोई नियन्त्रण नहीं होगा । कमाण्डर-इन-चीफ़ 
सीधा वायसराय से बास्‍्ता रखेगा। रियासतों के देशी राजा 
ब्रिटिश-सारत की धारा-सभाओं से सम्मिलित होंगे। संघ-घारा- 
सभाएं यदि प्रजातन्त्र की दिशा मे कोई प्रगति करेंगी, तो वे उस 
में पूरी आज़ादी. से रुकावट डाल सकेगे। केन्द्र में या अधिकांश 
प्रान्तों में अपर-चेम्चर की रचना इस ढक्क से की गयी है कि उनमें 
घड़े-बड़े ज्मींदार ओर दूसरे स्थापित स्वार्थ अमीर लोग भर जावबे। 
इन रईसी कोंसिलों को भी असेस्त्रलियों के बराबर अधिकार दे। 

« दिये गये हैं, ताकि वे सरकार*“के साथ मिज्ञकर सब प्रगतिशीत्ञ 
प्रस्तावों को रही की टोकरी में फक सक । सम्पत्ति और शिक्ता 
की योग्यता के आधार पर निर्बाचन-मण्डलों को बनाते हुए बड़ी 
चालाकी से उन्हें साम्प्रदायिक विभागों में टुकड़ें-टुकड़े कर दिया 
गया है। गवनेर-जनरल और गवनेरों को कुछ विशेषाधिकार दे 
दिये गये हैं, ज्ञिनका वे अपनी समम के अनुसार खुला प्रयोग कर 
सकते हैं, और अन्त में इस विधान को या इसके किसी हिस्से 
को बदलने का अधिकार सिर्फ़ ल्रिटिश-पालमेण्ट के ही हाथ मे 
रखा गया है | 
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यह पूछा जा सकता है कि तव भारतीयों के हाथ में रहता 
क्या है. - फ़ेडरेशन! और .शआ्रन्तीयससराज्य' की अथेरहित -बव 
: सारहीन परिभाषाए | बड़े-बड़े नामों को देखकर हम  क़्या कर ९ 
हमें तो देखना. यह है कि उसके अन्दर कुछ सार भी है या नहों.. 
“यदि हम विभिन्न देशों के फ़ेडरेशन-विधानों की .परीक्षा करें; तो 
हमें मालूम होता हे:कि उन. देशों में फेंडरेशन की वास्तविक सत्ता 
जनता के या उसके एक हिस्से के हाथ में हे, लेकिन हिन्दुस्तान 
“फे नये विधान की सवसे वड़ी विशेषता यह है कि यहाँ वास्तविक 
सत्ता जनता के हाथ. में न होकर एक-दूसरे देश के. शासकों के 
. हाथ में है। इसका सिवाय इसके ओर कोई अथ नहीं हे कि 
आगे भी हिन्दुस्तान-ग्रेट >त्निटेन की 'कॉलोनी” बन कर रहे । 
. यद्यपि अब  हिंन्दुस्तान' ऐसा “फेडरेशन? कहा जायगा, जिसमे प्रान्त 
स्वतन्त्र हैं ओर रियासते भी जिसका अन्न है, लेकिन भारत- में 
प्रजातन्त्र स्थापित हो गया है, यहे किसी तरह भी नहीं कहा जा 
सकत्ता | मा 


खाड १... 


ब्रिटिश-ओपनिवेशिक नीति का विकॉस 

ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के शुरूआत के दिनों में ब्रिटेन की 
ओपनिवेशिक नीति यह थी कि बड़ी-बड़ी व्यापारिक कम्पनियों 
'को एकाधिकार दिया जाय। ईस्ट इंणिडिया कस्पती ऐसी ही 
क्षमंपनियों में से एक बहुत बड़ी कम्पनी थी | इसके बाद समय« 

' समय पर अपती आर्थिक परिस्थितियां के अनुसार त्रिष्टिश-सरकार 
अपनी ओपनिवेशिक नीति में परिवर्तेत करती रही। सत्रहवीं 
ओर अठारहवीं सदियों मं, जबकि व्यापारिक कम्परनियाँ. बड़े 
प्रदेश[ पर कव्ज़ा करने लगी थीं, ब्रिदेत के राजनेंतिक और 
आशिक जीवन मे इन कम्पनियों के सद्वालकों का . प्रभाव ख़ब 
बढ़ गया । ओपनिवेशिक व्यापार से ज़्यादा-से-ज़्यादा नक्ा 
कमाना ही उनका प्रधान:उद्देश्य था। इसी उद्दश्य से वे व्यापार 
। का एकाधिकार ( मोनोपली ) प्राप्त करते और उपनिवेशों से 
* बहुत घड़ी तादाद में माल लाकर भारी नफा कमाते। उपनिवेशों 
के अन्दरूनी व्यापार से भी उन्हें. काक्ी लाभ होता था। बहुत 
से उपनिवेशों को तो दूसरे देशों से व्यापार करने से भी इसी 
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लिए रोक दिया गया कि सारा नफा वे खुद कंमां सके । मसलन्‌ 
अमेरिका पर ज़ोर डाला गया कि वह किसी अन्य देश से 
नियात-व्यापार न करे, वह जो कुछ बाहर भेजे, ब्रिटेन को ही 
भेजे। क्नीसती चीज़ों ओर पूर्व की, खासकर भारत की अमीरी 
ऐशो-इशरत की चीज़ों के व्यापार से उसे बहुत भारी लाभ 
हुआ । इस तरह ओपनिवेशिक व्यापार से ग्रेट-ब्रिटेन में धनी 
व्यापारियों की एक नई श्रेणी पेदा होगयी । वही. लोग- वाद में 
१६वीं सदी के व्यावसायिक सहारथी (॥70प्रडएणं) )ै(७279/28) 
चन गये । 
इस व्यावसायिक क्रान्ति ने इंद्गलेड की आशधिक-दशा को 
बिलकुल बदल डाला । व्यापारियों ने जो विशाल 
अद्योग-धन्े.. सम्पत्ति उपाजित की थी, वह अब उद्योग-धन्धों 
के रूप में प्रवाहित होने लगी। तव ओपनिवे 
'शिक नीति में सी नई व्यावसायिक श्रेणी के हितों में अनुकूल 
परिवत्तेन किये गये.। इसी समय इइड्जडलेंड ने अपने कारखानों के 
माल की खपत के लिए बाज़ारों की तथा कच्चे माल के लिए 
ऋकषि-प्रधान क्षेत्रों की आवश्यकता महसूस की । इसके लिए यह 
जरूरी समझा यया कि उपनिवेशों के घरेलू धन्धे तबाह हो जावे 
ओर उपनिवेशों की खेती व्यापारिक आधार पर चलाई जाय। 
यही किया भी-गया। इस तरह उपनिवेशों ओर खासकर हिन्दु- 


स्तान का स्थान ब्रिश्शि-साम्राज्य .के लिए चहुत्र महत्वपूरां 
हो शया । 


। हि 
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१८४० ई० तक व्यावसायिक पृ जीवाद ने ब्रिटेन में अंपनी 
जड़ जमा-ली थी; लेकिन यह भी साफ़ मारम हो रहा था -कि 
| जन्न तक उपनिवेशों को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध 
उपनिवेशों में न बनाया जाय, ब्रिटिश .कारखानों का साल 
त्रिदिश पूंजी बहुत नहीं विक सकता । उपनिवेशों. की 
। आर्थिक समृद्धि से उनका मुख्य अभिप्राय यातां- 
यात के नये साथनों की बढ़ती थी। भारत और. अफ्रीका के 
आन्तरिक प्रदेशों में जो समुद्री-ततर से बहुत दूर थे, अंग्रेज़ी 
कारखानों का माल आसानी से नहीं पहुँच सकता था लेकिन 
उन प्रदेशों तक माल पहुंचाना बहुत व्यय-साध्य था। इसके लिए 
बहुत वड़ी पूँजी की ज़रूरत-थी । इब्नलेण्ड ने लम्बे अरसे तक 
दुनिया का कारखाना! वनकर अतुल राशि इकट्ठटी करली 
थी अब उससे वहुत नक्रा कमाया जा सकता था। इन्हीं दिन्नों-- 
इस सदी के चोथे चरण में ब्रिटिश पूंजीवाद के . 'चमत्कार- 
पूर्ण युग' का भी अन्त होगया। अन्य यूरोपियन राष्ट्र भी, जिनका 
व्यवसाय के क्षेत्र में म्रेटिन के बहुत समय बाद प्रवेश हुआ था, 
ब्रिटेन से प्रतिस्पर्धा करने लगे थे । इस प्रतिस्पर्धा से म्रिटिश व्य- 
बसायियों को पहले का सा नफ़ा सिलना बन्द होगया। इधर 
अँग्रेज़ पूं जीपतियों ने देखा कि उपनिवेशों में मज़दूरी बहुत सस्ती 
है और भारत में कन्चा माल सी वहुतायत से मिलता हे, इसलिए 
वहाँ पृ जीलगाने से वहुत लास होगा। वस, 'न्रटिश पूं जी धड़ाबड़ 
उपनिवेशों में जाने लगी। अफ्रीका; भारत तथा ससाम्राव्य के दूसरे 


श्द . अंग्रेज़ी राज में : हमारी दशा 


प्रदेशों में रेलवे, खानों तथा खेती पर त्रिटिश पूँ जी बड़ी तादाद 
में लगने लगी। इससे इड्डलेण्ड की ओऔपनिवेशिक नीति में 
एक ओर महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। अब तक 
उपनिवेश केवल ब्रिटेन के पक्के माल के लिए बाजार और 
कच्चे माल के लिए उत्पादन का ज्षेत्र थे, लेकिन अब वे ब्रिदेल 
की बची हुई अतिरिक्त पूजी लगने का भी क्षेत्र वन गये । ज्यों- 
ज्यों इससे लाभ होता गया, उपनिवेशों में लगाई जानेवाली 
पूंजी भी.कारखानों व वेंकों के रूप में बढ़ती गयी | स्थिति यह 
हो गई कि ब्रिटेन से वाहर जानेवाले पदार्थों में पृ जी की मात्रा 
सबसे वढ़ गई । वाहर-लगी हुई पू जी से ब्रिटेन के पूँजीपतियों 
को बहुत भारी लाभ होने लगा। यह हिसाब लगाया गया 
था कि १८८१ ई० में विदेशों में लगी हुई ब्रिटिश पूंजी की 
सात्रा ? अरव २४५ करोड़ पोंड थी । इससे हरसाल ब्रिटेन को 
५ करोड़ २० लाख पोंड की आमदनी होती थी । १६१४ ई० में 
बाहर लगी हुई पू'जी बढ़कर ३अरव ८०करोड़ ५०लाख पो०्होगयी 
ओर इससे २० करोड़ पोण्ड का लाभ हर साल होने लगा । 
बारह लगी हुई ५० फीसदी पूँजी साम्राज्य में ही लगाई गई थी। 
प्रिस्टर विस्टन चचिल के हिसाव 'के अनुसार १६२६ ई० में 
ग्रेट ब्रिटेन को हर साल बाहर लगी हुई पू जी से ३० करोड़ पौर्ड 
तज्ञाभ होता था । 
यह ध्यान में रखने की वात है कि उपनिवेशों में जो पूजी 
लगी है, वहँ रेलवे, डाक, पुल आदि; चीनी, तम्बाखु 
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आदि ऐसे व्यवसाय, जिनका वनाना बहुत कठिन न हो,या कच्चे 
माल को ऐसी शक्ल देने के धनन्‍्वे, जिनसे उसे विदेशों में भेजना 
आसान ओर कस खर्चीला होजाय । आदि खास २ व्यवसायों में 
है। इसका महत्व भी रपष्ट हे। रेलवे या यातायात के नये अन्य 
साधनों को ब्रिटिश पूंजी लगाकर बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उप- 
निवेशों में ब्रिटिश व्यापार की वृद्धि करना ही था। फौजी ख्याल 
से भी रेलवे आदि की आवश्यकता थी । इससे विलायती पूँजी- 
पतियों ने भारत के भीतर गाँव-गाँव में माल पहुँचा कर देशी घरेलू 
धन्धों फो तवाह कर दिया। कच्चे माल को प्राथमिक श्रेणियों से 
गुजारने के अनेक व्यवसायों में प्रिटिश पू जीपतियों ने इसलिए 
रुपया लगाया, जिससे कच्चा माल ब्रिटेन में आसानी से और कम 
खर्च में भेजा जासके । यह भी ध्यान देने की वात है कि ऐसे 
व्यवसायों में ब्रिटिश पू जी बहुत कम लगी, जो ब्रिटेन के कार- 
ख़ानों से सफलतापूर्वक समुकाविला कर सके । मसलन कपड़े का 
व्यवसाय | है 

इस तरह हम देखते हैँ कि प्रिटिश-साम्राज्यवाद ने उपनि- 
वेशों का तीन प्रकार से आर्थिक शोपण किया । 

उपनिवेश-विस्तार के शुरूआत में व्यापारिक कम्पनियों को 
एकाधिकार देना पहला क़दस था। एकाधिकार लेकर ये ' कम्प- 
नियाँ उपनिवेशों से वहुत सस्ता साल लेकर महंगे दासों में 
बेचती ओर खूब तफ़ा कमाती थीं । 

दूसरा कदम तव उठाया गया, जबकि ब्रिटेन में कल-कार- 
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खोने खूब चमक उठे थे। तटकर तथा --दूसरी अनेक 
आशिक व्यवस्थाओं द्वारा उपनिवेशों में अपना माल. खत्र भेजा 
जाने लगा. ल्‍ 

तीसरा क़दम १८४०-६० के वाद तब उठाया गया, जब वहाँ 
( ब्रिटेन सें ) खूब सम्पत्ति चढ़" गई थी। उपनिवेशों के 
प्राकृतिक खेतों पर ब्रिटिश पू जी ने वड़ी हृढ़ता . से क्रव्जा कर 
लिया.। ,इस पूंजी ने; उपनिवेशों को दो . प्रकार. .स्रे हानि 
पहुँचाई.। . एक. .ओर उपनिवेशों में उत्पन्न की. गई -विशाल 
सम्पंति हर साल इड्जलेण्ड जाने .लगी, :दूसंरी ओर इन. शोषित 
उपनिवेशों के आं्थिक्र स्रोत विदेशों पूजीपतियों की दया:. पर 
निर्भर होगये । वे हमेशा उपनिवेशों के हितों पर ब्रिटिश*हितों 
को:तरजीह देते ओर ,इस तरह उपनिवेशों को व्यावसायिक रेष्टि 
से पीछे रखने में सफल होगये । 


न 


२.६... 
इस्ट इणिडया कम्पनी की प्रारम्मिक नीति 
भारतवर्ष पर अनेक वार विदेशियों ने आक्रमण किया हैं, 
ओर शासन किया है ।. लेकिन ब्रिटिश-बिजय पहले की सब 
! विज्यों से भिन्न थी। ब्रिटेन आर्थिक दृष्टि 
 'कायापलद . से काफ़ी उन्नत देश था। पहली विजयों ने 
है भारत के आर्थिक संगठन में कोई विंशेप' परि- 
वत्तेन नहीं किया थां; लेकिन ब्रिटिशं-विजय का परिणाम यह 
हुआ कि भारतीय समाज का स्वतन्त्र प्राचीन आर्थिक सद्भठन 
नष्ट होगया | साम्राज्यवाद से सम्बन्ध के परिणामस्वरूप प्राचीन 
आम-संस्थाएं टूटने लगीं, भारतीय ग्राम का आर्थिक स्वांतन्त्र्य 
तेज़ो से खतम होने लगा, खेती और उद्योग-धन्धों में जो बहुत 
लम्बे अरसे से सम्बन्ध चलाःआत। था, वह उल्नट-पुलट गया, 
खेती को व्यापारिक ढह्न-पर चलाया जाने लगा, नया पूंजीवाद 
फूलने लगा, और इन सबके !साथ नय्री सामाजिक श्रेणियाँ ओर 
नयी सामाजिक समस्याएं भो पेदा हो गयीं । दूसरे उपनिषेेशों की 
भाँति भारत में विदेशी एँजी ने यूरोप जेसे प्रगतिपूर्ण परिणाम 
पैदा नहीं किये। यूरोप में तो पूजोबाद ने सामन्तशाह्दी को 
;नष्ट करने और <उत्पा रक शक्तियोंकों उन्नति करने में बहुत बड़ा 


जे जब ४७०० य के हा» ४ न, के 3०) कककाकजा8 नर जरा 


७ रीनत. बि केटीं ॥2 
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हिस्सा लिया था; लेकिन भारत में साम्राज्यवाद ने वे सब बुरे 
परिणाम पेदा किये, जो सामन्तशाही की प्रथा में सम्भव थे। 

इसका मुख्य कारण था नये शासकों की भूमि-सम्बन्धी नीति। 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपने एक खास ढड्ढ से देश के आर्थिक 
विकास को तत्राह कर दिया । १६ वीं सदी में यूरोप में जो सामा- 
जिक उन्नति हुई, उसने उसे एकदम क्ृपि-प्रधान से व्यवसाय- 
प्रधान वना दिया, लेकिन भारत में साम्राज्यवाद के कारण ठीक 
इसका उल्लटा असर हुआ । भारत के फले-फूले सत्र व्यवसाय 
जान-वूककर कुचल दिये यये ओर लोगों को अधिकाधिक संख्या 
में ज़मीन पर गुजारा करने को बाधित किया गया । इसका फल 
यह हुआ कि जो भारत संसार में सचसे अधिक व्यवसाय-प्रधान 
देश था, कुछ ही शवाब्दियों में केवल खेती की उपज पर गुजारा 
करनेवाला देश वन गया। 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भविष्य में होनेवाले नियमवद्ध 

' शोषण के लिए क्षेत्र तेयार कर दिया। यही उसका 

्यापार पर कच्ज़ा विशेष काय है। इसने बहुत से प्रदेश जीत 
लिये, बहुत से राजाओं को हराया और देश पर 

ब्रिटेन का प्रभुत्व क्रायम कर दिया। कम्पनी की आर्थिक नीति ने 
'भास्त और ब्रिटेन के आर्थिक हितों में विरोध के वे अंकुर यो 
दिये, जो विटेन की शाद्दी हकूसत में खूब फले-फूले । आन्तरिक 
ओर विदेशी व्यापार-छारा कम्पनी जितना भी भारत से छट- 
खसोट सकती थी, उसने अपने शुरूआत के दिन में ही लूट लिया। 
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लेकिन १८ वीं सदी के अन्त में तो उसकी छूट बहुत ही ज्यादा 
बढ़ गयी | उत्त समय तक भारत का एक बड़ा हिस्सा उसके कब्जे 
में आगया था। प्रजा पर भारी-भारी टेक्स लगाये गये। कम्पनी 
'के अफसरों ने राजनेतिक छल-कपटों और आपत्तिजनक व अनु- 
चित व्यापार-ह्वारा भी चहुत छूट सचाई | | 
प्रेट-ब्रिटेन के साथ जो व्यापार होता था,चीन के साथ. जो 
तिज्ञारत होती थी, समुद्र-तटों का जितना व्यापार था और नमक, 
सुपारी व अफ्रीम आदि का देश के अन्दर जो व्यापार , था, उन 
सब भारतीय-व्यापार पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ,एकाधिकार 
कर लिया था। कम्पनी के एजेण्ट देश के सत्र सागों में गाँव-गाँव 
तक पहुँच गये और दरतकारों को सिफ्र अपने (कम्पनी के एजेंट) 
साथ व्यापार करने के लिए बाधित कर दिया । कम्पनी के 
अफसर एकाधिकारवाली चीज़ों के दास सनमाना नियत 
कर देते थे। उन्हीं दामों पर लाचार होकर कारीगरों 
को अपनी तेयार की हुई चीजें वेचनी पड़ती थीं। जो 
न वेचता, उसके साथ जबरदध्ती की जाती, उसे तंग किया जाता | 
बुनकरों को कम्पत्ती के साथ ठेका करने पर मजबूर किया गया 
ओर जो ठेका तोड़ता, उसपर जुर्माना कर दिया जाता, ,उसे जेल 
में डाल दिया जाताया कोड़े लगाये जाते । गवनेर जनरल खुद भी 
अनेक चीज़ों के व्यापार में शरीक होते थे। वारन हेष्टिंग्ज के 
, प्रसिद्ध मुकदमे में इस प्रकार के अनेक उदाहरण पेश किये गये | 
ह॒व॑र्ट स्पेन्सर के. कथनानुसार “पिछली अठारहवीं सदी के एँग्लो- 


प्रा . अग्रेज़ी राज़ में :हमारी दशा . / 


०९) 


इंण्डिंयन पेरू ओर सेक्‍्सको .के अपने साथियों से किसी तरह 
भी कम-ऋर-न थे। वक ने इनके स्वभाव. का. चित्रण “जड़ते 
पठछी? कहकर किया है। कम्पनी के डायरेक्टरों ने यह खुद मंजूर 
किया था कि देश के आन्तरिक व्यापार को हस्तगत करने के 
लिए इतना जुल्म व सिर्तंम ढ़ाया गया, जिसकी -उपमा किसी देश 
या किसी समय के इतिहास में भी नहीं सिंलती । आप ख्याल 
'तो कीजियेकि उनके कारनामे कितने काले होंगे! . बेसिराट ने बताया 
है कि अंग्रेज लोग देसियों को अपने नियत किये. गये . मूल्य पर 
माल वेचने को वाधित करते थे ओर जो इसमें,ज़रा भी चूँ-चरा 
'ऋरता था, उसे कोड़ों की या गिरफ्तारी की 'सज़ा दीजाती थी।”?# 
'यह हिसाब भी लगाया गया था कि १७४७ से १७६६ ई० -तक 
'अथात्त कुल १० सालों में कम्पनी ने ६० लाख: पौण्ड भार- 
तीयों से भेंट आदि के रूप में लिया। स्वयं क्लाइव ने व्भाल के 
नवाब से चहुत बड़ी राशि भंट के तोर पर. स्वीकार की मेकाले ने 
अपने निबन्ध में कम्पनी के शासन का सुन्दर चित्रण किया है। 
: उसने लिखा है-क्रम्पनी के नोकर प्राय: समस्त आन्तरिक व्यापार 
का एकाधिकार कम्पनी के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए प्राप्त कर 
"लेते थे। - वे देसियां को सस्वा वेचने ओर महँगा: खरीदने पर 
वाधित- करते थे ** वे अपने साथ अपने पर निभर रहनेवाले 
कुछ ऐसे लोग रखते थे,. जो प्रान्तों में घूम-धूर्म कर गाँवों :को 
उज्जाड़ देते ओर आतंक था भय का राज्य क्रायम कर द्वेते थे। 


“#£ सोशल स्टेटिक्स--प्रथम' सस्करण,- ए० ३६७ 
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ईस्ट इग्डिया कम्पनी के प्रत्येक नोकर को अपने अफ़सर के सब 
अधिकार प्राप्त थे ओर प्रत्येक अफ़सर के हाथ में कम्पनी के सच 
अधिकार थे | इस तरह बहुत थोड़े समय में सारे देश का धन 
कलकते में सखिच आया और तीन करोड़ मानव-प्राणी बिलकुल 
ग़रोबी और तवाही की चरम सीमा पर पहुँच गये। वे पहले 
( मुग़ल-शासन से) भी निरंकुशता के नीचे रहते आये हैं, 
लेकिन यह निरंकुशता उनके लिए भी नया अनुभव था ।”. 
कम्पन्ती की सरकार ने अपनो. भूमि-सम्बन्धी नीति द्वारा 
भूमि-सम्बन्धी सामन्त-पद्धति के कई बहुत द्दी घुरे र्पां को जन्म 
नीति देकर उन्हें क़ानूनी शक्ल दे दी। बह्धाल, विह्र 
'ओऔर मद्रास व युक्तप्रान्त के , कुछ हिस्सों में: किसानों से 
जमीन पर का हक़ छीनकर बड़े-बड़े ज़सींदारों को दे दिया गया। 
इनमें से अधिकांश ज़पींदार मुग़ल-शासन के समय केवल 
मालगुज़ारी वसूल किया करते थे, ये ज़मीन के सालिक 
कभी नहीं माने गये। इस नयी ज़मींदारी-प्रथा के कारण किसानों 
पर भारी आफ़त आ गई। सरकार ने जमींदारों से जो मालगुजारी 
साँगी, वह बहुत अधिक थी । उसने जमींदारों को यद् अधिकार 
भी दे दिया कि अपनी इच्छानुसार वे किसानों पर. लगानः भी 
बढ़ा सकते हैं । सरकार ज़मींदारों से- मालगुज़ारी बड़ी सख्ती से 
वसूल करने लगी । यदि कोई ज़मींदार नियत सालगुज़ारी न दे 
सकता, तो उससे जमीनें छीनकर नीलाम कर दी जाती थो और 
“जी. सबसे ज््यादे मालंगुआंरी देता मानता, उसी की जुसीनें. वेच 
ज््ट 
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दी जाती | १७७२ ई० में बद्राल-कोसिल के प्रेज़िडेण्ट ने डायरे- 
क्टरों को लिखा था--“जमींदारों ओर वड़े किसानों से नाज़िम 
जितना खींच सकते थे, खींच लेते थे ओर इसके बाद उन्हें अपने 
नीचे के सच आदमियों को छटने-खसोटने की पूरी आज़ादी दे 
देते थे । जब वे जमींदार इस तरह छोटे-छोटे किसानों को तवाह 
करके पेसा जोड़ लेते थे, तब वे नाज़िम उन्हें फिर छटने का 
विशेष अधिकार इस्तेमाल में लाते थे |” इस तरह जरमींदार और 
किसान दोनों तवाह हो जाते।.. 
कम्पनी के शासन मे ज़मीन पर टेक्स वड़ी तेजी-से बढ गये। 
| मालगुज़ारी में ४५ मीदारी इंलांक़ में किसानों से उन्हं तबाह 
कई गुना वृद्धि करनेवाला भारी लगान लेना आम,वात हो गई। 
और जहाँ रेयतवारी-पद्धति थो, वहाँ मालगुजारी बहुत अधिक-- 
कुल पेदायश का ४० फ़ीसदी--बढ़ा दी -गई-। १७६४-६४ ई० .में 
वंगाल से कुल मालगुजारी ८५,१८,०००पोंड वसूल हुई थी, लेकिन 
१७६४-६६ ई० में--कम्पनी के शासन के .पहले साल ही--यह 
मालगुजारी बढ़कर १४,७०,००० पोंड हो गई और १७६०-६१ में 
२६,८०,००० पौर्ड | १८१२-१३ में ४६ लाख पोण्ड मालगुज़ारी 
वसूल हुई थी, तो १८२२-२३ में १ करोड़ ३६ लाख ओरं १८५७- 
४८ में ? करोड़ ४७ लाख पोण्ड हो गई अर्थात्‌ कम्पनी की कुल 
आय का एक तिहाई हिस्सा! 
सरकार और जमींदारों की इस भारी छूट. ने किसानों को 
विलकुत्न तबाह कर दिया । उनमें दुर्भिक्षों ओर ,वीमांरियों को 
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भी वरदास्‍्त करने की ताक़त न रही। १७७० ई० के दुभित्ष 
में एक करोड़ भूख से विल्ललिते हुए आदमी मर गये, और 
तंव भी मालगुज़ारी वढ़ाई जारही थी। १७5० ई० से वारेन 
हेष्टिंग्ज ने कम्पनी के डायरेक्टरों को लिखा--“कुल आबादी 
की एक तिहाई लोगों के खतम होने ओर -खेती में भी लगातार 
कमी द्वोने के बावजूद भी १७७१ ई० में सालगुज़ारी १७६८ से 
भी बहुत बढ़ गयी । '*'*' हमारा यह अनुमान था कि इतनी बड़ी 
आपत्ति के कारण मालगुजारी मे भी उसी हिसाव से कमी 
होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका मुख्य कारण यह था 
कि वसूली में ज््यादतियों का स्टेण्डड पहले जेसाही ऊँचा 
रहा ।? हक 
तिजारत का इज़ारा, राजनेतिक लूट-खसोट, रिश्बतें 
ओर जमीन पर भारी टेक्‍्स--इन सबके कारण हरसाज्न भारत से 

विशाल राशि इड्जललेण्ड. जाने लगी । 
भीषण परिणाम भारत से ब्रिटेन को सम्पत्ति का एक बड़ा भारी 

प्रवाह निरन्तर बहने लगा। यह हिसाव 
लगाया गया हे कि पिछली सदी के शुरू मे भारत से हरसाल 
क़रीव ३० लाख पौण्ड की रकम ब्रिटेन चली जाती थी ओर यदि 
इसमें ऑग्रेज़ों की निजी रक़तमें भी शामिल करली जायें तो ४० 
लाख पौण्ड प्रति वर्ष बाहर चले जाते थे। यह रकम हरसाल 
बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती थी | १८३४-३६ ई० के सालों में इस 
रक्तम की सालाना ओसत ४५३,४७,००० पीए्ड. ओर १८४४-५६ 


श्दे *  ऑंग्रेज़ी राज में: हमारी दशा - : 
के सांजों मं ७७,३०,००० पोण्ड होगई। देशं से इंस: प्रकार 
सम्पत्ति प्रवाह का जो भीषण परिणाम हुआ, उसका. कुछ भ्रन्दाज। 
तत्कालीन अग्रेज़ शासकों वे लेखकों की नीचे लिखी सम्मतियों 
से .लगेगा । है... 2 5 
दक्षिण के साल-ऊमिश्नंर मिस्टर सेविलि :मेरियर ने-१८३६ 
ईं० में सर अ:र० ग्राण्ड, के एंक पत्र में लिखा था--/*पिछले कुछ 
सालों में मेंने तंथा मेरे अनेक साथियों ने मारतीयों का और 
विशेषकरः राष्ट्र अधारभूत किसानों -का विनाश बहुत ही दुःख. से 
देखा हे ।ः आप॑ यह जानकर दाँतों तलें अँगुली दवा लेंगे की 
अत्याचार ओरं दंमन के कंठोरे मुंस्लिम-शासन में -भी जब: प्रजा 
. पर टक्‍स वहुत भारी मात्रा में लगाये जाते थे, तब भी . मार- 
तीय- उससे कहीं ज्यादा: खुशहाल थे, जितने अब - ऑंग्रेज़ों के 
“द्यालतापूर्श-शासन” में. वे खुशहाल,हैं । . ओर . मज़े की बात 
यह कि इस “दयालुतापूर्ण-शासन” का. हमें अभिमान हे । क्या 
' यह हमारी वदनामी नहीं है १:"*““इसके क्रेवल -आरथिक 
:डुष्परिणाम ही. नहीं हुए.। इनके अलावा कई दूसरी अवाउछनीय 
और प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी पेदां हो गई' हूँ, जिन्हें विदेशी 
शासन से: कभी : अलग नहीं किया जा: सकता । - देश.किस 
तरह ग्रीत्री की चरम. सीमा तक पहुँच रहा. है, यह तुम इंसीसे 
समम लोगे कि सरकारी आय का,एक बड़ा भारी हिस्सा लोगों ने 
-बरसों से इकट्ठी की हुई. अपनी :छोटी-सी बचत को खतम करके 
-अदाकिया “है 5: मेरा संकेत. किसानों की ओर है [77 7277: 


इस्ट इण्डियां कम्पती की- प्रारम्भिक नीति २६ 


मुझे ब्रिश्वास -है कि जाँच से यह साबित हो जायगा कि 
किसान की सम्पत्ति का बड़ा हिस्सा--मवेशी ओर घरों के वरतन 
तक उनके हाथ से सदा के लिए निकलकर सरकारी कोष को 
भरने :के काम आते हैं। इस शोचनीय ग़रीत्री का 
दूंसरा परिणाम यह हुआ है कि हज़ारों-लाखों किसान मजदूरी के 
लिए इधर-उधर मारे-मारे फिरते नज़र आते हैं । देश के किसी 
फोने में चले जाइये, ये किसान आपको घूमते हुए नज़र आवेंगे.। 
वे बड़ी खुशी से छोटी-से-छोटी मजदूरी भी स्वीकार कर लेते हैं. । 
एक वाक्य से में कह तो हरएक बात और हरणएक घटना देश को 
बड़ी तेज़ी से निहायत ग़रीबी की ओर ले जारही.है |? - 

'बद्भाल सिविल-सर्विस के सर फ्रोडरिक जानशोर ने १८३७ 
में लोगों की हालत का इस तरह वयान किया था--“भारत की 
सुख-शान्ति के वे दिन गये | किसी समय उसके पास जो -ऐश्वर्य 
था, उसका एक . बड़ा भाग हड़प लिया गया है। एक, कठोर 
कुशासन में पड़कर उसकी शक्तियों"का नाश होगंया हे । थोड़े से 
लोगों के फ्रायदों के लिए लाखों मनुष्यों के हितों का वलिदान कर 
दिया गया है । अं ग्रेज़-सरकार की पीसनेवाली. छट-खसोट 
मे देंश की और लोगों की दरिद्रता पर भीपण प्रभाव डाज्ञा हे-। 
इस लूट की उपमा किसी और. देश -के इतिहास - में. नहीं 
मिलती हैं ।?? नर | 

ज़मीन के वन्दोबस्त पर मंतभेद- प्रकट: करते: हुए. लाड - काने 

बालिंस--ने १७६०. ई० में. लिखों था--उंपयु क्त >कारणों से 


३० अग्रेज़ी राज में; हमारी दशा - 


सम्पत्ति का जो भीषण प्रवाह यहाँ से ब्रिटेन को जा रहा है और 
निजी भेंटों के रूप में जो भारी रक़म यहाँ से चली जा रही है, 
उसका परिणाम पिछले कुछ सालों से और अब तो बहुत 
भीषणता से अनुभव किया जारहा है । इसके परिणाम-स्वरूप देश 
में धन ओर मुद्रा की जहाँ भारी कम्ती होगई है, वहाँ इसकी 
वजह से खेती, श्रोर देश के साधारण व्यापार में भी बड़ी तेज़ी 
से मन्‍्दी आगई है । | ह | 
सर जॉन शोर ने १७८७ में कहा था-“ईस्ट इग्डिया कम्पनी 
इस देश में व्यापार ओर शासन दोनों करती है। व्यापारी 
की हैसियत से वह इस देश के व्यापार को चूस रही है, और 
शासक की हेसियत से वह देश के राजस्त्र पर क़व्डा कर रही 
है। इस देश की सरकारी आमदनी यूरोप में यहाँ के पदार्थों के 
रूप में भेज दी जाती है। यूरोप में भारतीय माल की खपत और 
माँग बढ़ने से जो लाभ भारतीयों को पहुँचा हे; वह विदेशी 
शासन से होनेवाली बुराइयों को तुलना में बहुत दही कम है।” 
बच्स्‍चाल ओर बिहार को हालत की जाँच १८०७-१४ ई० में 
की गई थी। उस जाँच की परीक्षा करते हुए मिस्टर माण्टमो- 
मरी ने १८३४ ई० में लिखा था-- “जिन दो बातों ने हमारा ध्यान 
विशेष रूप से- आकृष्ट किया है, उनकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । पहली वात .यह कि देश सम्पन्न है, ओर दूसरी यह 
कि देश-निवासी बहुत ग्रोत्र हें.। ब्रिटिश भारत से ३० 
लाख पौोण्ड -का प्रति वर्ष प्रवाह होता है । इस तरह तीस 


इस्ट इण्डिया कम्पनी की प्रारम्भिक सीति ३१ 


साल में १२ फ्रीसदी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से (यह दर भारत 
में आम तोर पर प्रचलित है) ७२ करोड़ ३६ लाख पौण्ड की 
भारी रक्तम भारत से वाहर चल्नी गयी “““““इतना भीषण और 
निरन्तर प्रधाह इंगलेए्ड को भी बहुत जल्दी तबाह कर देता ।” 
अब आप कल्पना कीजिये कि भारत पर, जहाँ कि एक मज़दूर की 
ओखरूत आमदनी दो तीन आने से अधिक नहीं है, इसका कितना 
भीपण प्रभाव पड़ा होगा ।? 

इस धन-अवाह की तीज्न निन्‍्दा करते हुए इतिहास की अपनी 
पुस्तक में मि० मिल ने लिखा हे, “देश के सम्पत्ति स्रोत लगातार 
खाली हो रहे हैं, लेकिन उसकी कमी किसी दूसरी ओर से पूरी 
नहीं होरही। राष्ट्रीय उद्योग-धन्धों की नाड़ियों से जीवन-रक्त 
बराबर निकाला जा रह है, लेकिन उस रक्त को फिर से वनाने 
के लिए ( उद्योग-पन्घे के शरीर को ) कोई पोषक द्रव्य नहीं 
खिलाया जा रहा ।” 

ईस्ट इंडिया कम्पनी की प्रारस्मिक अरथत्तीति के परिणाम 
क्या और केसे हुए, यह दिखाने के लिए उपयुक्त सम्म्तियाँ 
शायद काफ़ी होगी । 


जप गम 
घरेलू धन्धों का नाश 


हँस ऊपर कह चुके: हैँ कि ग्रट ब्रिटेन सें ठयावसायिक:.प जी 
वाद ने ब्रिटिश-साम्राज्यवाद की आर्थिक-नीति में एक नया परि- 
वत्तेन कर दिया। इस नयी नीति के दो पहल थ्रे | भारत को 
अंग्रेज़ी माल के बाज़ार वनाने के लिए यहाँ के घरेलू धन्धों का 
क्रसिक नाश ओर अंग्रेज़ी कारखानों का - कच्चा साल कम 
क्रीमत और बहुत सात्र में - पहुँचाने के. लिए भारतीयं-कृषि का 
व्यापांरीकरण । ब्रिटिश-हितों के . अनुकूल नयी नीति चलाने 
फे लिए सरकार ने भारतीय तटकरनीति, मुद्रा ओर -ब्रिदेशी 
विनिमंय को अपने हाथ में कर लिया । 
१६वीं सदी के सध्य तक भारत में प्रिटिश-सरकार की तट-कर 
ग नीति का एक ही. उद्देश्य था.। यहाँ वले हुए-माल 
तट-कर नीति ... के नियांत को निरुत्साहित करना और विलायती 
माल से भारतीय “वाज़ारों को भर देना। 
इंगलेण्ड अपने लिए तो संरक्षण की नीति पसन्द करता था, 
लेकिन हिन्दुस्तान पर उसने मुक्त-द्वार की नीति लादइ दी। 
श्रग्नेज्ञी जहाज़ों में लद़कर भारत में आनेवाले विलायती कपड़ों 
पर केबल ३॥ फ़ीसदी चु'गी देनी पड़ती थी, लेकिन इंगलेण्ड 
जानेवाले भारत के सूती कपड़ों पर १० फीसदी ओर रेशमी 


घरेलू धन्धों का नाश ३३ 


कपड़ों पर २० फीसदी चुगी लगती थी। भारत में आये हुए 
 अ ग्रेज़ी ऊनी माल पर सिफक्त २ फ़ीसदी चु गी लगती थी, परन्तु 
प्रेट-अिटेन जानेवाले भारतीय ऊनी माल को ३० फ़ीसदी चु'गी 
देनी पढ़ती थी । इंग्लेण्ड में भारत से जो कच्चा लोहा जाता था, 
उसपर ४ शिलिह्ञ प्रति टन कर देना पड़ता था, लेकिन इंग्लेण्ड 
से आनेवाले कच्चे लोहे पर भारत में एक पेसा भी चु'गी नहीं ली 
जाती थी। भारत की चीनी पर इंग्लेण्ड.में उतनी ही चु'गी लगती 
थी, जितनी वेस्ट-इण्डीज: की चीनी पर, लेकिन भारतीय शरात्र 
पर १४ शिलिंग प्रति गेल्न ड्यूटी देनी पड़ती थी; जबकि वेस्ट- 
इण्डीज़ की शराव पर सिफ्र £ शिलिंग प्रति गेलन ड्य टी लगती 
थी। भारत में छपी हुई किताबों पर भी इंग्लेण्ड के तटों पर 
२॥ पोण्ड प्रति हरुडरवेट (क़्रीव ४६ सेर) कर देना पड़ता था। 
तट-करों की इस नीति के कारण भारतीय उद्योग-धन्धों की 
चीज़ों का निर्यात स्वभावत: ही बहुत कम होगया ओर भारत 
में त्रिटिश माल धड़ाघड़ आने भारत से ब्रिटेन 

घन्धों की तबाही लगा। जानेवाले सूती कपड़ों में इस तरह कमी 


होती गई-- 


१८९४ २,६६,६०८ थान 
श्८२१ ४र२े०,४६४५ ,, 
श्पर८ ७,२२,५०४ ,, 
श्प्श्र ३,०६,०८६ 9 


इसी अरसे में इंग्लेग्ड का सूती :कपढ़ा भारत में 
खाना इस तरह बढ़ने लगा-- , 


म्ट अग्रज़ी राज्य में : हमारी दशा 
१८१४ | ८,१८,२०८ गज 
श्पर २ हु ९ 4९. १ ४२9 फर ६ 47 
श्न्र्८ 8,श८,र२,०७७ ,, 
र्८३० ५, १७,७७,२७७ ४४ हि 


£८१४५ ई० में भारत से १३ लाख पौणड का कपड़ा इंग्लैण्ड 
में गया था, लेकिन १८३२ ई० में घटकर सिफ़ एक लाख पौण्ड 
का रह मया। १८१५ ई० में इंग्लैण्ड से भारत में २६ हज़ार 
सो पौण्ड का कपड़ा आया था, लेकिन १७ साल वाद १८३२ ईन्‍में 
४ लाख पोण्ड का आया | यि 

रेशंमी कपड़ों और रेशम के निर्यात में भी इसी तरह वहुत - 
तेजी से कमी हुई १८२८-२६ मे भारत से ६,२०,००० पौर्ड 


का रेशम गया था, लेकिन १८११-४२ से घटकर सिफ़क ५,२४०,००० 
पोण्ड का गया। रेशमी माल के साथ भी यही हालत हुई | एक वार 


गिरकर फिर कभी तरक्की नहीं हुई । 

-: अऊनीसाल को भी गहरा घक्का लगा। श्यर८ से १८शे८ तक 
भांरत से इंग्लेण्ड जानेवाले ऊनी माल की औसत २८,००० पौरड 
सालाना से अधिक नहीं हुई, लेकिन ब्रिटिश ऊनी माल १८४७ के 
कुछ सालों वाद ही ३ लाख पोण्ड से वढ़कर ८ लाख पोण्ड का . . 
आने लगा | । 

भारतीय चीनी का नियांत भी लगातार कम होने लगा -ओर 
शध्वीं :सदढी के अन्त तक तो. .बहुत-ही-क़म.रह गंया । 
इसी तरह इंग्लेण्ड के मशीन से-वने:हुंए वाक़़ी सस्ते माल ने 


घरेलू धन्धों का नाश ३४ 


४+अह०१०९६०००+१५ मन ब बंप 
। 

भारत का जहाज़ी व्यवसाय खूब चमक रहा था, इससे 
इंग्लेएड के जहाज़ी व्यवसाय को डाह पदा हुई। कम्पनी के 
डायरेक्टरों ने पक्षपातमूलक नीति से इस व्यवसाय को भी 
नष्ट कर डाला। १७४६-६६ में ४१०४ टर्नों के छ॒ः जहांज्ञ 
ओर ४०० से ६०० टनों 'के € जहाज़ कलकत्ते में बनाये गये 
थे। १७६६-६८ में कई जहाज़ पानी में चलने भी लगे थे 
लेकिन १८४० ई० से कलकत्ते में जहाज बनाना बिलकुल बन्द 
कर दिया गया । 

१८४० ई० तक भारतीय उद्योग-धन्धों की तबाही बस्तुतः 
पूरी हो चुकी थी । उन्नीसवीं सदी के चोथे दशक में रेलवे काफ़ी 
बन चुकी थी ओर उसके द्वारा देश के गाँव-गाँव, तक अँग्रेजी 
माल पहुँचने लग गया था । इस तरह अग्रेजी माल ने हिन्दुस्तान 
के बाज़ारों में भी स्थायी प्रभुत्व कायम कर लिया । हु 
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:०: 
भारतीय खेती का व्यापारीकरण 


उद्योग-धन्धों की तवाही ने देश के सामाजिक संगठन पर 
भी क्रान्तिकारी प्रसांवं डांला । उद्योग-धंन्धों के नाश से वेकार 


ओर तवाह दसतकार खेती की ओर.-मागे | खेतिहरों की तादाद 
बेहद बढ़ने से भूमि पर भी भार वहुत अधिक,हो गया, ओर जो 
किसान पहले ही सरकारी टक्‍सों की ज्यादती से बेहाल होरहे थे, 
वे अब ओर भी खराब होने लगे। विदेशी शासकों का भी 
स्वार्थ इसी में था कि समस्त भारतीय जनता की आज्ञीबिका का 
साधन खेती हो जाय, ताकि निर्यात के लिए कच्चा-माल खूब 
सस्ता सिलने लगे । इसका परिणास भी वही हुआ । व्यावसायिक 
माल का निकास बहुत तेज़ी से घट गया ओर कच्चा साल घड़ा- 
घड़ बाहर जाने लगा। उदाहरण के लिए श्य४६ ई० में 
१७,७४, ३१०६ पोण्ड की रूई भारत से गई, लेकिन १८५८में वढ़कर 
४३,०१,७६८ पोण्ड की ओर १६०१ में १,०१,२६,६४७ पोण्ड 
की रूई बादर गई । जूट का निकास भी इसी तरह बढ़ा | १५४६ 
में ६८,७१७ पोए्ड का जूट गया, तो श्पश्ण में ३,०३,२६२ 
पीए्ड और १६०९१ में १,०८,७७,७४६ पोण्ड का जूट वाहर 
गया । यही हाल अजाज के निकास का हुआ। १८४६, १८५८ 


भारतीय खेती का व्यापारीकरण 


ओर १६०१ में क्रमश ८,४८,६६१: ३७,६०,३७४ १५ 
१,४०,६६,५०६ पोण्ड का आतनाज इंग्लेएड गया। खालों 
चमड़ों, तिलहन तथा चाय वग्रेरा की निकासी भी वहुत बर्ढ 
क्ृषि-जन्य पदार्थों की इस भारी ,निकासी ने भोजन पदाथों 
यहाँ अभाव-सा कर दिया और इसका द्वव्य दुष्परिणाम इन साले 
आनेवाले दुर्भित्ञों के समय वहुत बुरी तरह स्पष्ट आने लर 
“बहुत छोटे श्रदेश तक सीमित कुछ एक भीपण उदुर्भिज्षों 
छोड़कर १०७० और १८७८ के बीच में १८ दुर्भिज्ञ पड़े, 5 
यदि हंस इसके पीछे १८८६, १८६२, १८६७ और १६०० में पड़ 
वाले दुर्भिक्षों को भी शामिल कर ले, तो भारत में अँग्रे 
शासन के ?३० सालों में दुर्भिक्ञों की गणना २२ हो जाती है 
भारतीय कृषि का व्यापारीकरण, हिंदुस्तानी उद्योग-घन 
की तबाही ओर देश की कृषि-प्रधानवा--ये तीनों बात एक स 
वढ़ रही थीं | ग्रे ट-प्रिटेन से रूई, जूट 5 
भारतीय किसानों तिलहन वगेरह कच्चे माल की माँग बराः 
की परतन्त्रता बढ़ रही थी । इसका एक परिणाम यह 
हुआ कि' यातायात के साधनों में व 
उन्नति होगई । 
भोज्य पदार्थों की जगह रूई, तिलहन आदि अधिक लाभः 
चीज़ों की पेदावार ने लेली | इसका प्रभाव सिर्फ खेती पर ही ना 
किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा | सदियों से प्रचलित ग्र 





#लाड कज़न को लिखी गई रमेशचनद्र दत्त की खुक्ती चिट्ठी | 


च्हः 


३८  अँग्रेज़ी राज में : हमारी दशा 


पद्चायतों की आत्म-निर्भेरता नष्ट होगई | दलाल, थोके और फुटकर 
: व्यापारी, अनांज के निंकासिये, सट्टं बाज्ञ आदि की एक नयी 
श्रेणी पेद्रा होगई । यह श्रेणी किसानों की ग़रीबी और आज्ञा- 
नता का लाभ उठाकर उनके व्यापार को नष्टकर अपने आप घनी 
होगई | इन्हीं दत्लालों को वहुत सस्ते दामों में अपनी फ़सल बेचने 
के लिए किसानों को ल्ञाचार किया गया । इन दलालों ने कुछ ससय 
- में ही साहकारी का पेशा भी करना शुरू कर दिया, और इस तरह 
समस्त ग्रामीण भारत इनके आशथिक पंजे में फेस गया । कृषि 
के व्यापारीकरण के साथ ही भारत के किसान का भी संसार के 
पूँ जीपतियाँ से सम्बन्ध स्थापित होगया और संसार में आने 
वाली आशिक क्रान्तियों का प्रभाव उसपर भी पड़ने लगा | 


भ ४३ 
व्यावसायिक विकास का जान-बूक्कर विनाश 


कम्पनी के हाथ से निकलकर भारतीय प्रदेश के ब्रिटिंश- 
सम्राद के हाथों में जाने से भी भारत ओर इ“ग्लेण्ड के सम्बन्धों 
में कोई तब्दीली नहीं हुई। इससे हिन्दुस्तान पर इ'ग्लेण्ड 
का साम्राज्यवादी शिकज्ञा ओर भी सज़बूत होगया। शोपण 
के सब पुराने तरीक़े बद्स्तूर क्रायम रहे | इनके अलावा ब्रिटिश 
पू जीपतियों ने भारी तादाद में यहाँ आकर अपने द्वितों की रक्षा 
के लिए भारतीय हितों को कुचल डाला। तट-कर-नीति, मुद्रा- 
विनिमय-नीति, रेलवे तथा यातायात के दूसरे साधनों का 
बिकास, टेक्स, राष्ट्रीय व्यय, ऋण तथा भारत-सरकार की 
दूसरी सब आथिक नीतियों का सद्लालन ब्रिटेन के पूजीपति 
करने लगे। इसके अलावा भारी-भरकम खर्चीले शासन- 
प्रवन्ध ने भी इस देश की आथिक उन्नति में बड़ी भारी रुका- 
चट डाली । | 

पुराने घरेलू धन्धों को तबाह करने के. बाद मिटिश 


४० अग्रेज़ी राज में : हमारी दशा 


साम्राज्यवाद ने भारत की नवीन व्यावसायिक प्रगति को भी 

निश्चि योजनाओं द्वारा कुचल दिया । 
१८४७ के बाद १८४७ ई० तक सारत की तटकर नीति मुक्त- 
की तटकर-नीति द्वार की नीति रही। आयात पर बहुत थोड़ी 

चुगी--तेयार मालपर ४ फीसदी .ओऔर कच्चे 
साल पर ३॥ फीसदी लगाई गेई । श्य४७ की क्रान्ति 
के वाद आथिक तंगी से लाचार होकर सरकार को १० फीसदी 
चुगी लगानी पड़ी, पर यह चुगी भ्री घटाकर १८६४ में 
»। फीसदी और ९१८७४ में ४ फ़्ीसंदी करदी गई। लेकिन 
माउन्वेस्टर के पूजीपतियों ने यह नाममात्र ड्यूटी भी हटा देने 
के लिए सरकार पर वहुत जोर डाला ओर सरकार ने उनकी 
बात मानकर १८८२ में चुगी लेना विलकुल बन्द कर दिया। 
फिर मुक्तद्वार की नीति चलने लगी। यह नीति १८६४ तक 
चलती रही, जबकि आओथिक कठिनाइयाँ से विवश 
होकर सरकार ने सब प्रकार के माल पर ४ फीसदी 
( मूल्य के अनुसार ) चुगी लगादी । इस पर लक्षाशायर 
वालों ने वड़ा भारी बावेला मचाया ओर सरकार ने 
उसकी नाराजगी से बचने के लिए भारत में बनने- 
वाले २० या इससे ऊपरी नम्वर के सूती माल पर भी ४ फ़ीसदी 
एक्साइज ड्य टी लगादी। इससे भी जब ब्रिटिश पू जीपतियों . 
को सन्‍्तोष नहीं हुआ, तब तटकर घटाकर साढ़े तीन फ्रीसदी 
कर दिया गया और भारतीय कारखानों के सब कपड़ों परं भी 


'. व्यावसायिक विकास का जान-चबूककर विनाश. ४१ 


एक्साइज डय टी घटाकर इतनी ही करदी गई । पिछले यूरोपियन 
युद्ध के छिड़ने तक थोड़े से अपबादों को छोड़कर प्रायः सभी 
साल पर आयात-कर बहुत ही नाममात्र का रहा । ये आयात कर 
भी भारतीय व्यवसायों की रक्षा के खयाल से नहों, अपितु 
सरकार की आं्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
लगाये गये थे। दरअसल सरकार ने साढ़े तीन फ़ीसदी की 
वदनाम एक्साइज ड्यूटी लगाकर भारत के उद्योग-पन्धों को 
बचपन में ही कुचलने की कोशिश की इसकी चढ़े जोरों से 
मुखालफत की गई, लेकिन बहुत सालों तक कोई नतीजा न 
निकला | आखिर बहुत समय के वाद १६२६ में यह उदय टी रद 
की गई । 


इस तटकर-नीति का परिणाम यह हुआ कि युद्ध से पहले 
तक भारत में उद्योग-बन्धे पनप ही न सके । पश्चिमी भारत में 
कपड़ा, वंगाल में जूट, विहार, उड़ीसा व बंगाल 

अस्थायी-उच्नति में कोयले की खान--बस ये ही थोड़े से उद्यीग- 
धन्धे थे, जिन्होंने कुछ प्रशंसनीय उन्नति ज़रूरी 

की; लेकिन लड़ाई ने एकदम ही स्थिति बदल दी | इंग्लेण्ड के 
अधिकांश कारखाने लड़ाई का सामान तेयार करने में मशगूल 
होगये | तब भारत को कुछ समय तक विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने 
' और कुछ आराम से साँस लेने का मौका मिला; लेकिन अ्रव तक 
सरकार की दिलचस्पी न होने के कारण उद्योग-धन्धों को ओर 
भारत उदासीन-सा रहा था। सरकार या तो उदासीन रही या 
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उद्योगन्धन्धों की विरोधी रही, इसलिए भारतीय उद्योग-धन्धे 
इस लड़ाई के मौक़े से भी पूरा ल्यभ न उठा सके । अं ग्रेज़ी माल 
का मुक्काबला हटा, तो जापान और अमेरिका भारत के वाज़ारों 
में घुस आये। इसके वावजूद भी भारत में कल-कारखानों ने इन 
सालों में काफ़ी तरक्की की, १८७६ में करघों की संख्या ६,१३१६थी, 
१६१३ मे यह संख्या ६2,१३६ हो गई थी, लेकिन १६३२ में यह 
संख्या बढ़कर १,८६,४०७ होगई थी । १६१३शसं कपड़े के कारखाने 
१७२ थे, परन्तु इनकी भी संख्या चढ़कर १६३२ में ३४० हो गई । 
१८६६ में यहाँ के कल-कारखाने १० करोड़ २०.लाख पोण्ड का 
कपड़ा तैयार करते थे, १६१४ में २७ करोड़ ४० लाख पोंड का वेयार 
करने लगे थे १६३१ में यह निकासी वढ़कर ५६ करोड़ पोंड होगई । 
जूटके कलन-कारखानों में भी इसी तरह खूच तरक्की हुई | १८७६-८० 
में ४,६४६करचे और ७०,८४० तकुए और १६१३-१४ में ३६,०४० 
करघे व्‌ ७,४४,२८६ तकुए काम करते थें, लेकिन १६३०में करधों व 
तकुओं की संख्याएँ क्रमश: ६१,८१४ और १२,२४,६८२ तक पहुँच 
गई। जूटमिलों की संख्या भी(जों १८७६-८० में २९ ओर १६१३- 
१४में ६४ थी) वढ़कर १६३०-३१ में १०० होगई । १६१४ में भारत 
२,४०,००० टन कच्चा लोहा, और ७०,००० टन फौलाद तेयार 
करता था, लेकिन १६३० में वह ११,४०,००० टन कंच्चा 
लोहा और ६,१६,६०० दन फौलाद तेयार करने लगा। १६६०-२१ 
तक किसी भी साल धातुओं की ( मैंगेनीज़ को भी मिलाकर 
कत्न निकासी १ ४0१५० ०० टन प्रतिवर्ष से नहीं बढ़ी थी, 
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लेकिन १६२६-३० में यही बढ़कर ८,७९,००० टन हो गई। 
कोयला, १६१३ में १ करोड़ ६२ लाख टन निकलता था, १६१६ 
मे २ करोड़ २६ लाख ओर १६२६ में २ करोड़ ३० लाख टन 
निकलने लगा। चाय की पेदावार और निकासी भी बहुत तेज़ी 
से बढ़ी | समुद्रो राम्तों से भारतीय चाय की निकासी १८६६-६७ 
में १४ करोड़ पोंड थी, १६१२-१३ में श८ करोड़ २० लाख 
ओर १६३१-३२ में ३४ करोड़ १० लाख पौंड होगई । यूरोपीय युद्ध 
से भारतीय चमड़े के व्यवसाय को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला । 
१६१३ में १,६०,७६३ हण्डरवेट कमाया हुआ चमड़ा, जिसका 
दाम १ करोड़ ७४ लाख रुपया था, बाहर गया । १६१७-१८ में 
४ करोड़ ८० लाख रुपयों का ३,६१,६७४ हण्डरवेट चमड़ा 
बाहर, गया । रासायनिक द्रव्य, शीशा, कागज, जिनिंग, 
प्रसिंग, तेल, साबुन आदि और भी कई छोटे-छोटे धन्धों ने भी 
काफ़ी तरक्की की | 
लेकिन कल-कारखानों की यह तरक्की वहुत समय तक 
जारी न रही । ब्रिटिश व्यवसायियों से प्रतिस्पर्धा फिर जल्दी 
ही शुरू होगई। इसके साथ द्वी दुनिया की 
संरक्षण-कर आर्थिक मन्दी भी असर डालने लगी। तरक्की 
बहुत थोड़े दिन रही और भारत मे वेसी ही 
व्यावसायिक क्रान्ति के बुरे परिणाम फिर दीखने लगे, जेसी 
' क्रान्ति १६२१ में आई थी। एक लम्बे अरसे तक कल-कार- 
खानों की हालत खराव होती गई, यहाँ तक कि बहुत-सी फ़र्मों 
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ओर कम्पनियों को दीवाला निकलने लगा। लड़ाई के वाद 
यूरोपियन देशों के सिक्कों की कीमत जहाँ बहुत गिर गई, वहाँ 
रुपये की कीमत वहुत वढ़ गई थी, इससे यूरोपियन व्यवसा- 
यियों को भारतीय वाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में काफी: सहायता 
मिली ।/ इसलिए अपने कल-कारखानों को संरक्ष॑ण देने की 
सॉग ने फिर ज़ोर पकड़ा। अब हिन्दुस्तानी उद्योग-धन्धों का 
प्रभाव सी इतना बंद गया था कि वे अपनी माँग जोर के साथ 
पेश कर सके। इधर पिछली लड़ाई के भारी खर्चों को पूरा 
करने के लिए सरकार को भी ज्यादा चुगी लगाने की ज़रूरत 
सहसूस होने ज्गी । दरअसल भारत-सरकार तो आमदनी 
के खयाल से कुछ पदार्था पर पहले भी (लड़ाई के वर्षों में) चु गी 
वढ़ा चुकी थी। अबतक की सव चु गियाँ आमदनी के खयाल 
से ही लगाई जाती थी, लेकिन अब सरकार को उडद्योग-धन्धों 
की माँग और अपनी कठिनताओं से विवश होकर व्यापारिक 
संरक्षण-कर भी लगाने पड़े। साधारण चुगी और सूती कपड़ा, 
सूृत, दियासलाई, चीनी, सिग्नेट आदि ऐश-आराम की चोर्ज़ों की 
चु'गियों की दर काफी वढ़ा दी गईं। किन-किन व्यवसायों को 
प्रोस्ताइन और संरक्षण देना है, इस विषय पर सिफारिशें करने 
के लिए भारत-सरकार ने टेरिफ्‌ बोर्ड की नियुक्ति की । सबसे 
पहले १६२४ में स्टील प्रोटेक्शन एक्ट वनाऋर लोहे. के धन्चे को 
संरक्षण दिया गया। सूती कपड़े पर से एक्साइज़ ड्यूटी १६२५ 
में हटा दी गई और १६३०-३१ में सूती कपड़ों के आयांत पर 
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चुगी बढ़ाकर ११ से १४ फ़ौसदी कर दी गई । इसके अलावा 
गेर ब्टिश साल्त पर ५ फ़ीसदी संरक्षण कर और भी लगाया गया। 
१६३१-३२ में सभी प्रकार की आमद पर ४ फ़ीसदी सर चाजें 
व्यू टी और लगादी गई। १६३१ में सप्लीमेण्टरी बजट द्वारा सब 
आयातकरों पर २४ फीसदी सरचाजें लगा दिया गया । कपड़ों को 
भी इस कर से छूट न मि्ली । जापानी सिक्के येत की क़ीसत 
बहुत गिर जाने से जापान का माल हिन्दुस्तान में घड़ाघड़ आने 
लगा, और कुछ ही समय में हिन्दुस्तान के बाज़ार जापानी माल 
से भर गये | इसे रोकने के लिए १६३२ में गैर-ब्रिटिश कोरे 
सादे कपड़े पर ५० फ्रीसदी और १६३३ में ७५ फ़ीसदी तक चुद्ढी 
बढ़ादी गई । चीनी ओर दियासलाई के धन्धों को भी काफी 
संरक्तण मिला । 
आओटावा समभौते ने इम्पीरियल प्रिफरेन्स--साम्राज्य की चीज़ों 
को तरजीह देने की नीति का सूत्रपात किया। इस समभीते के 
अनुसार हिन्दुस्तान ने त्रिटेन की बनी हुई चीज़ों 
साम्राउय से रियायत पर १० फ़ी सदी की रियायत दी ओर इसके बदले 
की नीति. हिन्दुस्तान के चाय, जुट, चावल ओर लाख पर 
| चुद्दी की छूट उसे मिल्ली । इस सममोते 
के साथ-साथ हिन्दुस्तान और इद्नलिस्तान में भी एक समभोता 
हुआ । उसे ही 'मोदी-लीस पेक्ट' कहा जाता है. । इसके अनुसार 
भारत ने ब्रिटिश सूती माल पर काफ़ी रियायत देने ओर ब्रिथ्शि 
नकली रेशम पर घुगी काफ़ी कम करने का वचन दिया । इसके 
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- बदले में इंग्लेण्ड ने विदेशी वाजारों में भांरत को भी वे सब 
सुविधाएँ देने की प्रतिज्ञा की जो उसे प्राप्त हैं| इन्हीं दिनों जापान 
ओर हिन्दुस्तान में भी एक समभौता हुआ, जिसके अनुसार 
जापानी माल पर ४० फीसदी से अधिक चुगी न लगाने का 
निश्चय हुआ । भारतने जापान से ३२ करोड़ ५० लाख गज़ कपड़ा 
प्रतिवर्ष मेंगाना तय किया और दूसरी ओर जापान ने कस से 
कम दस लाख रूई की गाँठं भारत से मँगानी मठ्ज़्र की 'मोदी- 
त्लीस पेक्ट” और भारतं-जापान समभोते को कॉटन टेक्सटाइल 
एक्ट बनाकर १६३४ में कानूनी शक्ल दे दी गई। . द 
इस तरह हम देखते हैँ क्रि लड़ाई के बाद जो तटकर नीति 
स्वीकृत की गई उसके दो मुख्य अंग थे -- एकं तो कुछ प्रमुख 
नई नीति से. यों की एक हद तक संरक्षण देना और दूसरे 
. हानि ्म्पीरियल प्रिफुरेनस्स की नीति का अवलम्बन। 
'. गझ्रोटावा-पेक्ट से अंग्रेज़ी साल को रियायत 
मिलती थी | इसकी और सोदी-लीस सममभोते की भारत. में खूब 
त्र आलोचना हुई । आलोचना का पहला कारण तो यह था 
कि अंग्रेज़ी माल को तो बहुत रियायत्‌ मिल गई, लेकिन उसके 
बदले हिन्दुस्तान को कोई खास फाय॑दा नहीं हुआ | चाय पर तो 
पहले से ही रियायत मिली हुई थी, .क्ष्योंकि इससे 
झग्ेज़ ग्राहकों और चाय के उत्पादक अग्रज प्लाय्टरों दोनों 
को फायदा पहुँचता था, ओर जूट पर तो भारत का एकाधिकार 
ही है, उसपर तो रियायत देने का कुछ अंथ ही नहीं है। 
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हम्पी रियल प्रिकरेन्स सें सबसे बुरी वात यह थी कि इसने साम्राज्य 
से बाहर के देशों के साथ भारत के निर्यात व्यापार को चौपट कर 
दिया । वही तो भारत के बड़े ग्राहक थे-भारत का माल साम्राज्य 
देशों की अपेक्षा अधिक माँगते थे। १६३३ में भारत से कुज्न १४६ 
फरोड़ ३० लाख का साल वाहर गया। इसमें ४६ करोड़ ६० लाख 
का साल ब्रिटेन ने ओर ६७ करोड़ ६० लाख का माल साम्राज्य 
के देशों ने मंगाया, लेकिन साम्राज्य-भिन्न देशों में ७प करोड़ 
७० लाख रुपयों का माल खरीदा । इन सममोतों के चालू होने 
के बाद जो आऑकड़े निकले हैं, उनसे पता चलता हूँ कि जिस 
तेज़ी से ब्रिटिश माल भारत में आ रहा हे, उससे कहीं वहुत कम 
माल इंग्ले्ड भारत से मेगा रहा है। प्रोफेसर श्रजनारायण 
कहते हं--“हमारे लिए तो यह रियायत बहुत फायदे की तब 
होती, जब ब्रिटेन के साथ नियात व्यापार बढ़ने के साथ-साथ 
ओर देशों के साथ का व्यापार श्री कम न होता । अब यह 
रियायत हमारे लिए फायदे की चीज़ नहीं है, क्योंकि 
( १ ) इंग्लैण्ड में हमारे प्रमुख निर्यात्त व्यापार के बहुत बढ़ने की 
कोई सम्भावना नहीं हे ओर (२) साम्राज्य-भिन्न देशों के साथ 
निर्यात व्यापार कम हो जायगा, क्योंकि हम उनका साल मेंगाना 


फम कर दगे |? भारत की निकासी की तिज़ारत की खास , 
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घरतुए हं--रू३, चाय, जूट ( कच्चा व तेयार माल ), अनाज । 
इम्पीरियल प्रिफरेन्स पॉलिसी से इंनमें से किसीको खास फ्रायदा 
नहीं होता । इंग्लेण्ड फभी भारतीय रूई को मँगाने में जापान 


५. उ>के समलसंरी>मरननान्‍मकात मै कोश. न्‍मीनाण 


है. 
>> 
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का मुकाविला नहीं कर सकता | हमारे दुर्भाग्य से जापानी माल 
पर भारी चुगी लग जाने के कारण जापान ने भी पिछले कुछ 
सालों से हिन्हुस्तांनी रूई मँगाना कम कर दिया है और उसकी 
जगह वह अमेरिकन रूई ज़्यादा मंगाने लगा है। यदि जापान का 
यही रुख कुछ सालों तक ओर भी रहा ओर इंग्लेण्ड ने भी 
भारतीय रूई को ज़्यादा मात्रा में मेंगाना शुरू न किया, तो रूई 
का पेदा करनेवाला हिन्दुस्तानी किसान तवाह हो जायगा । 
इंग्लेए्ड हिन्दुस्तान का गेहूँ या हमारे अनाज ज्यादा तादाद में 
सेंगाने लगे इसकी भी कोई उस्मीद नहीं हे। इन चीज़ों के बड़े 
गाहक साम्राज्य-भिनन देश हैं । प्रो० ब्रजनारायण ने ठीक ही 
लिखा है--“न हमने ऐसे समय इस नीति का अश्रय लिया है ,जब 
दूसरे विदेशों की आवश्यकताएं और पंरिस्थितियाँ स्थिर नहीं 
थीं ओर जव निकासिये की दृष्टि से हमारी स्थिति पहले से 
कमज़ोर हो गई । वेज्ञानिक आविष्कारों ओर आर्थिक प्रगतियों के 
कारण दूसरे देश अव हमारी खास-खास उपजञ्ञ पर पहले जितने 
निर्भर नहीं रहे । ३० साल पहले हम ऐसी स्थिति में. थे कि हमें 
कोई चोट नहीं पहुँचा सकता था। अब बह हालत नहीं रही और 
इसके विपरीत दूसरे देशों सें वदला लेकर हमें नुक्तसान पहु चाने 
की ताकत बढ़ गई हे |? 


पिछले सालों के निकास-सम्बन्धी आँकड़ों से यह स्पष्ट. दे 
कि इम्पीरियल, प्रिफ्रेन्स से भारत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ .। 
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७] 


आयात और नियांत दोनों में कमी हुई है; लेकिन 
निर्यात में कमी बहुत अधिक हुई है. 


१६२४-२४ को तुलना में नियात में ६६ फीसदी ऊमी हुई है, 
१६३२-३३ में जबकि आयात में सिफ्र ४६ फ्रीसदी कमी हुई है; 
१६३३-३४ में नियात ६२, फ्रीसदी घढे; लेकिन आयात में सिर्फ: 
४३ फीसदी कमी हुईं । १६३४-३४ में पिछले साल की अपेत्ता भकरोड़ 
रुपये के माल की वृद्धि हुई परन्तु आयात में १७ करोड़ से कप 
वृद्धि नहीं हुई । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि साम्राज्य के साथ 
किये गये रियायती व्यापार के सममोते का यह असर पड़ता हैं 
कि साम्राज्य का भिन्न देशों से व्यापार कम द्ोगया है। 


इम्पीरियल प्रिक़रेन्स की नीति के कारण भारतीय-प्राहक 
बाज़ार में वे चीज भी सरती नहीं खरीद पाता, जिनका 
भारत के कारखानों से मुक्ताविल्ा नहीं है । उसे तो साम्राज्य के 
धन्वों की रक्षा करनी है, इसलिए उसे साम्राज्य की महँगी चीज़ 
ही खरीदनी पड़ेगी । 


ब्रिटिशन्सरकार की तटकर-नीति को संक्षेप से कहना चाहें 
तो यों कह सकते हैँ | सबसे पहले भारत के घरेरू-धन्वे तथ्राह 
कर दिये गये, फिर नये व्यत्रसाथों को पत्पने नदिया गया 
ओर अन्त में, जज. अम्रेज़ मिलन्मालिकों के लगातार ढ्व प श्रीर 
विरोध के बावजद भी भारत के कल-कारखाने तरक्की कर गये, 
तथ इम्पीरियल्ल प्रिकरस की नीधि लाद दी गई । इसी नीति 


ह+ज> ७. ७ जकमनम 
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कारण जहाँ भारत के निर्यात-व्यापार को धक्का लगा, वहाँ 
भारतीयों के रहन-सहन का खच भी वहुत बढ़ गया। 
ब्रिटिश-सरकार की मुद्रा ओर विनिमय की नीति ने भारत 
के र्व॒तन्त्र व्यावसायिक विकास में बड़ी रुकावट पेदा की । 
क्‍ क्‍ ब्रिटिश उद्योग-धन्धों और भारत में लगी 
मुद्रा व विनिमय ब्रिटिश पूंजी के हित के खयाल से 
द विदेशी-विनिमय को सरकार ने अपने 
हाथ में लिया । ब्रिटिश-खज़ाने व बड़ी-चड़ी अग्रज़ी बंकों 
के निरन्तर आग्रह के कारण ही भारत में सोने के सिक्के चलाये 
जाने से इन्कार किया जाता रहा । भारतीय मुद्रा ओर विनिमय 
लम्वे ओर पेचीदे इतिहास में हमें जाने की जरूरत नहीं 
इतना ही कहना काफ़ी होगा कि मुद्रा ओर विनिमय की नीति का 
निर्णय करते हुए हमेशा भारंत के व्यापारिक और' व्यावसायिक 
हितों की बुरी तरह उपेक्षा “की गई है सोने का सिक्के चलाने 
की माँग भारत के सभी कोनों से सभी दलों ने की । कई करेंसी 
कमीशनों ने भी इस माँग का समर्थन किया, ओर अनेक अवब- 
सरों पर भारत सरकार ने . भी - इसकी आवश्यकता स्वीकृत की; 
लेकिन भारत में-सोने की मुद्रा जारी नहीं की गई । 
भारत में स्वणु-मुद्रा चाढू करने का छक परिखाम यह 
होता है कि इंग्लेंड से वहुत-सा सोना ,भारत में सच 
आता । यही भ्रय था, जिससे सोने .की मुद्रा यहाँ नहीं 
'चलाई - गई ।-_-अस्थायी मुंद्रा: से. होनेवाली: सच. हानियाँ 
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भारत को सहनी पड़ीं । इसीके कारण बविनिमय-दर में कई 
दफा उतार-चढ़ाव हुए, व्यापार रुई पर आश्रित होने लगा ओर 
इंलेंड अपने अमित स्वर्णं-भण्डार द्वारा संसार के मुद्रा बाज़ार 
में अपनी सर्वोच्चता क़ायम रख सकने में समथ हुआ। भारत 
को मुद्रा-प्रणाली केवल निकम्मी ओर अस्थिर ही नहीं है, वरन 
इसका सारा नियन्त्रण भी सरकारी अधिकारियों के हाथों में है । 
रुपये की अन्तरा्ट्रीय स्थिरता प्राप्त करनेके लिए आन्तरिक स्थिरता 
का वलिदान कर दिया गया ओर मजे को वात यह है कि अन्त- 
राष्ट्रीय स्थिरता भी काफी सुरक्षित न रखी जा सकी । अन्य 
अधिकांश यूरोपियन राष्टों की अपेक्षा भी भारत में सासान्य- 
तया सब कीमतें ऊवी रखी गई, ओर इसका नतीजा झुगतना 
पड़ा, ग़रीबी से दवे हुए किसानों को | उन्पर रहन-सहन का 
भार बहुत बढ़ गया। विनिमय-दर को ऐसे ढल्लः से नियत 
किया ज्ञाता रहा कि जिससे ग्रेट-आ्रिटेन से भारत के लिए सोना 
न निकल सके और इंग्लेण्ड का माल बड़ी भारी तादाद में 
भारतीय वाजारों मं खप सके । एक्सचेल् गोल्ड स्टेण्डडे बनाने- 
वाले इसकी वड़ी श्रशंसा करते हें, लेकिन अनुभव ने यह बता 
दिया है कि यह न तो देश की आन्तरिक कीमतों में स्थिरता 
रख सका है ओर न विदेशी विनिमय को ही एक-सा स्थिर रख 
सका है । भारत के व्यापार और धन्धों की दृष्टि से 
सम्पूर्ण मुद्रा-्पद्धति में आमूल-चूल क्रान्ति और तब्दीली की 


ज़रूरत हे अल अल, 
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३ पड 
भारत में ब्रिटिंश-पू जी 

हम ऊपर कह आये हें कि पिछली सदी के मध्य में 
ब्रिटिश-पू जी धड़ाधड़ भारत में आने लगी, और कुछ 
समय वाद ही उसने देश के आशिक स्रोतों 
रेलवे... व आशथिक-नीति- पर पूरा. कब्जा कर लिया | 
सवसे पहले रेलवे में ब्रिटिश-पू जी. लगी ।. यद्यपि 
रेलवे से सभी ब्रिटिश कल-कारखानों को अपना साल देश के 
कोने-कोने ओर गाँव-गाँव तक पहुँचने कां. लाभ होता था, 
तथापि रेलवे में पूंजी लगानेवाले ब्रिटेन के लोहे ओर खासकर 
इस्िनियरिक्ष के कारखानों के मालिक ही थे । कम्पनी के 
-व्यापारिक-काल में जो अतुल-धन वहाँ से ब्रिटेन ले जाया गया 
था, वही अब पूंजी के रूप में भारत में. लगाये जाने के लिए 

वापस आया । 
रेलवे के निर्माण में वहुत फ़जुलखूर्ची की गई । सरकार 
को तो दो-तीन वातों की ही फ्रिक्र थी--एक- तो यह कि रेलवे में . 
पूँजी लगानेवाले विदेशी पृ जीपति के हितों की रक्षा हो, दूसरे 
यह कि ग्रेंट-त्रिटेन से आयात-निरयात में काफ़ी ज्यादा मदद मित्ते 
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ओर तीसरी वात यह कि सामरिक दृष्टिकोश से महत्त्वपूर्ण 
स्थानों पर उसका दृढ़ अधिकार हो जाय । देश की भावी 
व्यावसायिक आवश्यकताओं और खानों की उन्नति की वात 
उसके दिसाग़ में भी नहीं आई ) सरकार ने ब्रिटिश-पूं जीपतियों 
को एक हृद तक नफ़े की गारंटी देदी । हानि की चिन्ता से मुक्त 
होकर अँग्रे जू॒ पूँजीपतियों ने रेलवे के बनाने में खुले हाथों 
अनाप-शनाप खच किया। १८६८ ई० तक बनी रेलवे पर 
१८,००० पोण्ड प्रति मील खर्च हुआ था । चाइसराय की कोंसिल 
के भूतपूर्व अथ-सदस्य विलियम मेसे ने १८७२ में एक पालिंमेंटरी 
कमेटी के आगे भापण देते हुए कहा था--“सब पेसा अँग्रज 
पू जीपतियों की जेव से निकला है | जब तक उन्‍हें भारत की 
सरकारी आय में से ४ फीसदी मुनाफे की गारंटी दी जाती है, 
उन्हें इस वात की क्रिक्र नहीं होगी कि आया उनका रुपया हगली 
नदी में बहा दिया जाता है, या उससे इंटे और लोहा खरीदा 
जाता है | इसके परिणाम-स्वरूप खूब फजलखर्चियाँ की गई हैं 
ओर मेरा खयाल है ( इस समय हिसात्र की किताब मेर पास 
नहीं है ) कि ईस्ट इसण्डिया कम्पनी रेलवे पर प्रतिमील ३०,००० 
पीण्ड खर्च हुआ है ।” सरकारी रेलवे नीति की अलोचना करते 
हुए भी श्री रमेशचन्द्र दत्त ने लिखा था--अंग्रे ज्ञ व्यापारियों का 
भारत-सरकार पर इतना अधिक प्रभाव था कि उसने भारत के 
राजस्व में से रेलवे वनानेवाली अँग्रेज़ कम्पनियों को मुनाफे 
की गारंटी देदी । रेलवे पर २२ करोड़ ४० लाख पौण्ड खर्चे हुआ 
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है। इसपर मुनाफा न होकर १६०० ई० तक ४ करोड़ पीण्ड का 


घाटा हो चुका हे । जिसका भार हिन्दुस्तान के ग़रीब कर-दाताओं 
को अपने कन्धों पर उठाना पड़ा । दूसरी ओर हिन्दुस्तानी किसान 
की फिक्र इतनी कम की गई कि १६०० ई० तक सिंचाई पर सिर्फ 
२ करोड़ ४० लाख रुपये ख़च किये गये। खेतीवाली २० करोड़ 
एकड़ भूमि में से सरकारी सिंचाई से कुल्न २ करोड़ एकड़ भूमि 
को लाभ होता है ।” रेलवे का विस्तार तो खूब तेज़ी से हुआ, लेकिन 
इस क्ृषि-प्रधान देश में; जहाँ सिंचाई की अधिक आवश्यकता ओर 
महत्ता है, सिंचाई पर वहुत कम ध्यान दिया गया। १८७८ई६० तक 
रेलवे पर १७,००,००,००० पौरड व्यय हुए, जब कि सिंचाई पर 
सिफ्‌ १,६०,००,००० पोंड खर्चे किये गये। १६३०-३१ में खेती 
वाली कुल भूमि के सिफ २१. ७ फ़ीसदी हिस्से पर ही सिंचाई 

होती थी । द 


रेलवे वनने पर तो रुपये का अनाप-शनाप खचे भारत रप 
वोक हो ही रहा था। इसके वाद वरसों तक रेलवे में होनेवाले 
घाटे ने भारतीय कर-दाता को ओर भी बुरी तरह दवा दिया । 


जहाज़ी और जलीयन-यावायात में भी त्रिटिश पूजी बहुत 
जोरों से लगी और शीघ्र ही उसने इस दिशा में एकाधिकार कर 
लिया । भारत के तटवर्तीज्यापार में सारतीय जहाज़ों का हिस्सा 
१३ फ़ीसदी और सामद्विक-व्यापार में २ फ़ीसदीं से अधिक 
ही हे | 
नहीं हे । 


हज 


भारत में त्रिटिश-पू जी ५४ 


इसके साथ-साथ ब्रिटिश पूंजी ने वेंकों के कारबार में भी 
शीघ्र ही एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। देश के आर्थिक 
विकास और विशेषकर कल-कारखानों को तरक्की 
बैंक पर रुकावट डालने के लिए यह आवश्यक भी था । 
पिछली लड़ाई छिड़ने के समय तक भारत में अमग्र ज़ी 
वेंकिंग कम्पनियाँ यह थीं--तीन प्रेजीडेन्सी-वेंक, जिन्हें 
सरकार की पूरी मदद हासिल थी, कुछ एक्सचेंज-चेंक, जिन्हें 
वाहर काम करने का परवाना सिल्ा था, ओर कुछ ज्वायण्ट-स्टॉक 
ओर कोआपरेटिव-बेंक | १६३१-३२ ई० में २६ अड्गरेज़ी बैंकिंग 
कम्पनियाँ भारत में काम करती थीं ओर इनकी प्राप्त पूंजी 
( पे-अप केपिटल ) ६ करोड़ ६३ लाख पोण्ड थी । 
भारतीयों के ज्वायण्ट स्टॉक वेंकों का विकास शने- 
शने: हुआ । १६१४ तक इन बेंकों की पूँजी बहुत थोड़ी थी 
प्रेज़ीडन्सी वेकों की पूँजी से भी दो-तिहाई अर्थात सिफ्र 
8 करोड़ ७० लाख रुपये थे। १६१९ से १६१६ तक इन 
वेंकों को कई क्रान्तियों में से गुजरना पढ़ा ! लड़ाई 
के बाद जब व्यापार में कुछ चमक आई, इन बकों 
ने भी उन्‍नत्ति की | १६२० में इन बंकों की प्राप्त-पूं जी 
८करोड़ २७ लाख थी । भारतीय पूजी की उन्नति को 
देखकर यहाँ काम करनेवाले विदेशी-वंक डाह से जलने 
लगे और उन्होंने सरकार को इस वात के लिए प्रेरित किया 
कि देश के सारे बकों पर, एक संस्था--एक केन्द्रीय 


सनक के अल पा के रानी परत पअओज बनाए मापन अर काका मीफल्‍अह नशा अनााऋ के अनाज व ऑन >> औि जि 


च%.. +3++ बेल कान किमी, 
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वेंक के द्वारा पूरा नियन्त्रण रखा जाय । इसे केन्द्रीय-बैंक 
को नाम इम्पीरियल-बंक रखा- गया । त्तीनों प्रेंजीडेन्सी 
वेंकों को मिलाकर इस वेंक की स्थापना की गई। इनमें 
अधिकांश ब्रिटिश पूज्ञी ही लगी थी, इंसलिए इसकी रीति- 
नीति की लगाम भी उन्‍्हींके हाथ में रही । प्रेज़ीडेन्सी 
वेंक भारतीय - हितों की सदा उपेज्ञा किया करते थे, यह 
सब जानते हैं । १६१२-१६ में अनेक भारतीय-बेकों- के फेल- 
होने का एक मुख्य कारण यह था कि प्रेज्ीडेन्सी-वंक़ों ने उन्हें 
समय पर सहायता देने से इन्कार कर दिया । इम्पीरियल 
बक मे भी प्रेजीडेन्सी-बैंकों की इन सच प्रथाओं और 
रीतियों को क्ायम रखा । इस बंक के प्रतन्धकर्ता भी 
हिन्दुस्तान के व्यापारिक हितों से कोई सहानुभूति 
हीं करते। हमेशा ब्रिटिश फ़र्मों ओर कम्पनियों के 
साथ वे अनुचित पत्षपात करते हैं। 
बैंकों के कारोबार पर ब्रिटिश: पूँजी का क॒ब्ज़ा होते ही 
हिन्दुस्तान के बहुत से उद्योगन्धन्धों पर भी ब्रिटिश 
दूसरे भन्‍्धे पूजीपतियों ने काफ़ी अधिकार कर लिया। सूती 
कपड़ा ओर लोहा, सिर्फ़ इन दो -व्यवसायों में 
भारतीय पूँ ज्ञीपति अपना हाथ ऊपर रख सके । शेप सच धन्धे 
अँग्रेज़ सरमायादारों के हाथ में चले गये । 
कपड़े के धन्घे में शुरू से ही भारतीय पूँ जी लगती रही है । 
इसका कारण स्पष्ट था। अमग्रेज़ पृ जीपति इस धनन्‍्धे में रुपया 


भारत में जिटिश-पू ज्ी ७ 


लगाते,तो माशचेस्टर के मुक़ाविले में ही एक ताक़त यहाँ भी खड़ी 
होजाती। अंग्रज़ पूजीपति अपने देश के व्यवप्ताय को केसे 
खतरे में डाल सकते थे ९? १६२८ में कपड़ाल्यवसाय में कुल 
पूं जी ३६ करोड़ रुपया लगी हुई थी। इसमें विदेशी पू जी सिफ्र 
२,०३,००० पोण्ड थी | लेकिन इसके विपरीत जूट के कारखाने 
यूरो पियनों ने दी खोले | यह ठीक है कि पिछले सालों में भार- 
तोय पूंजी भो काफ़ी चढ़ गई हे, फिर भी आज जूट के धन्धे 
पर ज्यादातर यूरोपियनों का ही क़व्ज़ा है ।ऑग्रेज़ सरमायादारों 
ने ही बड़ी पूंजी लगाकर नये ढंग से लोहे के धन्घे की शुरू- 
आत की । पिछली सदी के नव दशक में बंगाल आयरन एण्ड 
स्टील कम्पनी वनी | बहुत समय तक इसी कम्पनी की तूती बोलती 
रही। लेकिन टाटा आयरन एण्ड स्टील वक्से ने, जिसकी 
स्थापना १६०७ में हुई, लोहे के व्यापार में जल्दी हद्वी अपना 
विशेष स्थान बना लिया। बंगाल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 
१६२४ में इसीमें मिल गई। कोयले का धन्धा भी ज्यादातर 
विदेशी पृ जीपतियों के हाथ में है। चाय तथा क़हद्दवा, रबर 
आदि सड्भगठित खेतियों की कथा भी यही हे | १६३१-३शमें हिन्दु- 
स्तान की तिजारत और कल-कारखानों में लगी हुई कुल विलायती 
पूजी १० अरब ८ करोड़ रुपया थी। 

ब्रिटिश सरमाये का एक बड़ा हिस्सा भारत-सरकार के क़ज्ञे 
के रूप में है) हिन्दुस्तान के कर-दाताओं पर साचेलनिक ऋण 


की. 


का जो बड़ा भारी बोझ है, वद्द सरकार के अनाप-शनाप लिये 
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गये क़र्ज़ो" के कारण ही इतना बढ़ा हुआ है | इनमें ज्यादातर 
क़ज्ष अनुत्पादक कार्मों के लिए लिये गये थे। 

के कट 5 रे 0 रा 
वहुत से क़र्जे तो सिफ़ ऐसी लड़ाइयों के लिए 
| ९ को, ७, ३२6 “अर 

लिये गये थे, जो कि न छ्षिफ्र ब्रिटेन के स्वार्थों के कारण 
लड़े गए थे, वल्कि हिन्दुस्तान से बाहर विदेशों में लड़े गए थे, 
जिनका हिन्दुस्तान से कोई सरोकार न था । नीचे लिखी लड़ाइयों 
के लिए भारत को कितनी भारी रक्तम देनी पड़ी,यह इस तालिका 
से माद्म हो जायगा :-- 


विदेशी क़ज़ 


लड़ाई द रक़म 
अबीसीनिया ( १८४७ ) चड ६,००,००० पोण्ड 
प्राक आक्रमण ( १८७४ ) ४१,००० ५ 
अफगान-युद्ध ( दूसरा ) +*.. १,७४०,००,००० ,, 
सिश्न के युद्ध ( १८८२ ) कं १२,००,००० ४) 
पश्चिमोत्तरी सीमा पर आक्रमण १३,००,००० . ५ 
..._ (१८८२-६१) 
वरमसा-युद्ध ( १८८६ ) ह पं ४५७,००,००० . );; 


इन वड़ी-बड़ी रक्तमों के सिवाय १६१४-१६१६ के यूरोपियन 
नर जो ही क 
जंग ने साधारण सेनिक खर्चा के अलावा ? अरब ७० करोड़ 


७० लाख रुपये का वोझक भारत के सिर पर ओर लाद दिया । 
२5 # ५ इद्न्‍लेण्ड ५ 
सरकारी क्र का वड़ा भारी-माग तो हिन्दुस्तान को इद्ध 


के क़ब्ज़े में करने ओर रखने के लिये ही लिया गया है। भारी 
सेनिक खर्चों के कारण ही बहुत सालों तक बजट में घाटा रहा 
है। विनिमय की दर से हुए नुक्सान को-पूरा करने के लिए, 


भारत में ब्रिटिश-पृ जी ४६ 


दुभिज्ञ-सहायता के लिए, रेलवे व नहरों के लिए,इरिडिया आफिस 
का भारी ख्च निकालने के लिए, भारत से बाहर ब्रिटेन द्वारा 
अधिकृत कुछ प्रदेशों के शासन-प्रचन्ध के लिए ओर प्रान्तीय 
तथा स्थानीय सरकारों को क़ज़ देने के लिए भी भारत-सरकार 
ने बहुत दफ़ा ऋण उठाया हे। इन सब क्ज्ों को मिलाकर भारत- 
सरकार पर ३१ मार्च १६३४ को कुल १९ अरब १२ करोड़ रुपया 
क़ज़ था, जिसमें से ४ अरब १५ करोड़ रुपया प्रेटब्रिटेन से 
क़ज् लिया गया था | 


१६११ में सर जाज पेश ने भारत में लगी कुल ब्रिटिश पूँजी 
का-चाहे वह सरकार को क़ज दीगई हो या व्यापार-धन्वे में लगी 
हो, हिसाव लगाया था। उनके हिसाव से 
भारत में लगी ब्रिटिश पूजी ३६ करोड़ ४० 
लाख पोण्ड थी। लड़ाई के बाद यह पू जी चहुत ज्यादा बढ़ गई । 
बम्बई चेम्बर आफ़ काम के भूतपूर्व सेक्रेटरी मिस्टर सेयर ने 
भारत में लगी त्रिटिश पू जी का इस तरह वर्गीकरण किया था-- 


कल ब्रिटिश पूंजी 


स्टलिंग 
सरकारी स्टर्लिंग क़्ज “२६ करोड़ १० लाख 
गारण्टीवाला रेलवे-कर्ज *' १२ करोड़ 
४५ फ्री सदी लड़ाई का क़ज् ** १ करोड़ ७० लाख 


भारत में रजिस्टडे कम्पनियों 
में लगी पूंजी *” ७ करोड़ ४० लाख 


अनननओ, >> सजी था 5 श्म्सः 


६० अग्रज़ी राज में : हमारी दशा 
भारत से वाहर रजिस्टर्ड 
कस्पनियों में लगी पूंजी ४ १० करोड़ 


न नकल न लिन... अनियनन रनीभविनाबनकाण-मनननमक्‍नननननभनरतक 9. अपन 


४७ करोड़ ३० लाख 

मिस्टर सेयर की यह सम्मति थी कि ५७ करोड़ ३० . लाख 
का हिसाव वहुत संकोच के साथ लगाया गया है, दरअसल.पू जी 
७० करोड़ के क़रीब होगी। उसने यह भी कहा था --“भारत में 
लगी हुई हमारी पूजी के महत्व को बहुत कम विशेषज्ञ समभते 
हैं । ज्यादातर लोग इसकी विशाज्ञता ओर त्षेत्र की व्यापकत्ता की 
कल्पना तक भी नहीं कर सकते | बहुत से व्यापारी, वंकर ओर 
कल-कारखानोंवाले भी यह कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी 
कुल कितनी पू जी भारत में लगी हुई हे ओर उसके द्वारा कितना 
काम हो रहा है। बाहर की पूज्ञी भारत में इतने अधिक तरीक्ों 
से आती है कि किसी प्रकार की भी गणुना करें, उसे अनुमान 
से अधिक महत्व नहीं दे सकते।” ( फ़ाइनेनशल टाइम्स, 
जनवरी १६३०) 


भारत में आज क़रीब १३ अरव रुपये या १ अरब पोण्ड 
ब्रिटिश पूँजी लगी हुई है। ग्रेटन्नेटेन की कुल ४ अरब पो० पूँजी 
विदेशों में लगी हुईं है, इंसका अथ यह हुआ कि संसार में लगी 
हुई ब्रिटेन की कुल पूंजी का एक चौथाई भाग भारत में लगा 
है। हिन्दुस्तान इद्शलेण्ड को ५ फ़ीसदी सालाना व्याज की दर से 
६४ करोड़ रुपया हर साल सिफ़ सूद देता है| इस भारी रकम के 
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अलावा भी बहुत-ली मदों में भारत से हर साल करोड़ों रुपये 
इद़्लेण्ड खिंचकर चले जाते हैं । उनमें से कुछ मद थे हैं :- 
रिटायड इण्डियन सिविल सर्विस के नौकरों की पैंशने व.भत्ते, 
भारत-सरकार के विदेशों में होनेवाले खच, यहाँ व्यापार करने 
वाली अँग्रेज़ कम्पनियों की बचत,मुनाफ़ा ओर कमीशन वररह । 
विदेशों को भारत ने कितनी बड़ी रक्तम देनी है, इसका 
कुछ महत्त्व इसीसे मालूम होगा कि एक हिसाव से हिन्दुस्तान 
इज्जलेण्ड व अन्य विदेशों को हरसाल १ अरब ६१ करोड़ रुपये 
देता हे । इस रक़म में कई करोड़ के वे सरकारी खर्चे शामिल 
नहीं हैं, जो रिटायर्ड सरकारी नोकरों की पेशनों, भरत्तों तथा 
इद्जलेण्ड में होनेवाले भारत-सरकार के दूसरे सिबिल ओर 


फौजी कामों पर खर्च होते हैं। ऊपर लिखी रक्तम फा हिसान 
इंस प्रकार है :-- 


करोड़ रुपयों में 

ब्रिटिश व दूसरे विदेशों की जहाज़ी कम्पनियाँ..... ३५ 
ब्रिटेन व दूसरे विदेशों के बेंकों के एक्सचेज् 

आदि कमीशन हर 4३५७ 
कोयला, जूट, चाय या अन्य धन्धों का मुनाका 

ओर इनमें लगे अंग्रज़ों के वेतन ,... ४० 
भारत में लगी ब्रिटिश पूजी पर ४ फ़ीसदी 

सालाना व्याजञ्ञ ही »« दि 


कुल योग १६१ ५६ 
$ सर एस० विश्वेश्वरय्या की “प्लेणढ इकानामी फ्रोर हृशिडिया! ! 
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यदि भारत-सरकार के विंदेंशों में होनेवाले खर्चा को 
भी इस रक्तम में जोड़ दिया जाय, तो भारत से हरसाल 
खींची जानेवाली सम्पत्ति क़रीव १ अरब 
८० करोड़ रुपये होजाती है । 


इतना अधिक आर्थिक शोषण इसीलिए अवतक सम्भव 
हो सका है कि भारत के नियांत आयात की अ्रपेक्षा अधिक हैं । 
हिन्दुस्तानियों को विदेशियों के भारी खर्च अदा करने के लिए 
ल्ाचार होकर वाहर से आनेवाले साल की वनिस्रत वहुत ज्यादा 
तादाद मे अपने कृषिजन्य पदाथ विदेशों को भेजने पढ़ते हैं । 
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान अपने भोजन या 
. कच्चे मात के वहुत बड़े हिस्से से हरसाल वशद्धित कर दिया जाता 
है। विश्व-न्यापी आर्थिक मन्‍्दी के कारण भारत के नियात काफ़ी 
गिर गये हैँ ओर इसलिये विदेशों का पावना अदा करने के 
लिए हिन्दुस्तान को हरसाल बहुत भारी तादाद में सोना बाहर 
भेजने के लिए बाधित होना पड़ा है। १६३१ से बाहर जाने- 
वाले सोने की मात्रा नीचे लिखे आँकड़ों से स्पष्ट हो जायगी-- 


स्वण निर्यात 


साल बाहर जाने वाले सोने का मूल्य 
१६३१-३२ - बा ६०, ७८, २४, १५४ 
१६३२-३३ की ६६. ८७, ०६, ३४७ 
१६३३-३४ के ५८, १४, ३०, २४६ 
२६३४-३५ ४३, २४५, ६८, ७०८ 


श्ध्श्श्त्रे६द - के आ शे८, ३०, ४४, २६५- - 





- भारत में ब्रिटिश-पूँ जी ६३ 
जब से इड्लैण्ड ने स्वर्णमान छोड़ा है, तब से . १६३७ के 
माच के पहले सप्ताह तक हिन्दुस्तान २,६६,३०,७४,३४४ रुपये 
का सोना विदेशों को भेज चुका हे ।# प्रो० कब्रजनारायण लिखते 
हैं--“टरलिंज क़र्जों को छोड़कर भी भारत-सरकार के वाहरी खर्चे 
ओर व्यापार की चलतू रक़में प्रतिवषे ४ करोड़ ५० लाख पीौण्ड 
से कम नहीं बवेठतीं। यदि हिन्दुस्तान के निर्यात आयात की 
अपेक्षा इस रक़म से अधिक नहीं होते, तो हिन्दुस्तान को सोना 
बाहर भेजना पड़े या स्टलिंग कर्ज को बढ़ाना होगा।......... 
हम हरसाल बाहर काफ़ी रक्तम भेजनी पड़ती है, इसीलिए 
अपने देश मे॑ खपत बढ़ा करके भी हस नियांत की कमी का 
सन्तोपजनक इलाज नहीं कर सकते। यदि कुछ पदाथों की 
निकासी में कमी होती है, तो हमें किसी दूसरी चीज़ का निर्यात 
व्यापार बढ़ाना ही पड़ेगा । अगर यह न कर, तो इसका परिणाम 
होगा दिवालियापन। हम अपनी जिम्मेवारियों से इन्कार तो 
कर नहीं सकते और यह भी नामुमकिन है कि हम क़र्जे को 
चुकाने के लिए हरसाल सोना ही बाहर भेजते रहें ।” 


भारत-सरकार ने सोने का यह खुला नियांत दो बातों का 
खयाल करके होने दिया--एक तो देश की आर्थिक साख और 





४: २ श्रप्रेत्त तक यह रक्तम ३,१२,००,६८,०३६ रु० तक 
पहुंच चुकी है । 
“अनुवादक | 
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दूसरे एक्सचेल्ल की दर मे स्थिरता | लेकिन बाहर गये हुए 
सोने के वहुत बढ़े हिस्से से हिन्दुस्तान हमेशा के लिए वंचित 
हो गया।. इस वात की सम्भावना चहुत कम है कि सोने की 
कीमत काफ़ी गिर जाय या हिन्हुस्तान का निर्यात व्यापार इतना 
ज़्यादा बढ़ जाय कि वह निकट भविष्य स॑ सोने की वहुत बड़ी 
राशि वापस मेगा सके । सोने के इस अभूतपूर्व म्वाह ने भारत 
की मुद्रा ओर विनिमय-पद्धति के नये सिरे से सद्अंठडन को और 
भी मुश्किल व पेचीदा वना दिया है | 


; ७३ 
किसानों की समस्या 

हम ऊपर देग्व चुके हें कि ईस्ट इग्डिया कम्पनी के. शासन- 
काल में देश के कई भागों में जुमीदारी-पद्धात चातल्यू की गई । 
हिन्दुस्तान में अंग्रेजों ने यह नई प्रथा जारी 
की थी । सभी ऐतिहासिक इस बात से सह- 
मत है. कि हिन्दू ओर मुसलमानों के शासन- 
काल में भूमि या तो राज की होती थी, या किसानों अथवा 
पंचायत की । किसान और राज के बीच में सध्यस्थ लोग होते 
थे, लेकिन ज़मीन पर उनकी कोई मिलकियत न होती थी। 
उनमें से बहुत से लोग मालगुज्ञारी बसूल करते थे, सरकार 
इस काम के बदले उनके द्वारा इकट्ठी की गई वसूली में से उन्हें 
फीसदी एक हिस्सा पुरस्कार देती थी । 


ज्मीदारी प्रथा 
'का जनम 


मालगुज़ारी वसूल करनेवाले सारे मुरल साम्राज्य में १७ वीं 
ओर १८ वीं सदियों में पाये जाते थे। इतने बड़े देश क। 
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प्रबन्ध करना था ओर सरकारी मशीनरी इतनी सद्गाठित और 
मज़बूत थी नहीं, इसलिये इन सालगुजारी वसूल करनेवालों की 
ज़रूरत थी ही । मुग़ल साम्राज्य के पतन और केन्द्रीय सरकार 
के अधिकारियों की दुर्बलता के साथ-साथ ये मालगुजारी वसूलवाले 
संख्या और बल में वढ़ गये | ये अपने आप जमीन के मालिक 
बन बेठे | अवध की ताल्लुकेदारो” नामक पुस्तक में सि०ण्साइक्स 
ने बताया है कि अवध के मालगुजारों ने ( जिन्हें तालुकेदार 
कहते थे ) नीचे लिखे तरीकों से अपनी-श्रपनी जायदादें बढ़ाई:-- 

(१) अपने कमज़ोर पड़ोसी की जायदाद पर जबरदस्ती 
क़ब्ला कर लेना । | 

(२ ) बहुत क्रिस्म की बेईमानियाँ और छुल-प्रपद्च । 

(३) अपने नाम जवरदस्ती वयनामे | 

( ४ ) बक़ाया मालगुज़ारी वसूल करने के लिए जबरदस्ती 
नीलाम कर खरीद लेना। द 

(४ ) अमसानी तरीके के झुतात्रिक़ ठेकेदार या सरकारी 
आदमी के मालगुजारी माँगने पर जमीन-मालिकों कां उसे चुकाने 
के लिए ज़मीन बेचना । 

( ६ ) इसी तरह के कारणों से रहन की हुई जमीनों की 
बिक्री । 

(७ ) इसी तरह के कछ ओर फुटकर तरीके | 

बहुत कमर मालगुज़ार पुराने भूमिपतियों में से थे। १८५८ में 
लाड केनिंग ने, लिखा था--“जब हमने श्यू४ू६ में अवध का 
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शासन अपने हाथ में लिया, तब प्रान्त का ज़्यादातर हिस्सा 
तालुकेदारों के हाथ में था। उन्हें अवध के वरन” कहा जाता 
था | लेकिन सब तालुकेदारों को अवध के नवात्र कद्टना अआ्रान्ति- 
जनक होगा । कुछ लोगों की अचघ-सरकार ने उनकी सेवाशओं 
के बदले या उनपर मेहरबान होकर यह खिताव दिया था; 
कुछ पुराने ख़ान्दानों के प्रतिनिधि हैँ, लेकिन ज़्यादातर उनमें 
ऐसे हैं, जिनका न कोई ऊँचा खानदान है ओर न जमीन से 
कोई ताल्ल॒क्त रहा है । ये लोग देशी सरकार के मातहत नाज़िम 
( गवर्नर ) या चकलादार ( सरकारी टेक्स चसूल करनेवाले ) 
थे अथवा ठेके पर जमीन का बहुत हिस्सा बोते या बुवाते थे। 
देशी सरकार की कमज़ोरी या अपना कर वसूल मिलता देखकर 
किसानों के प्रति न्याय करने में सरकार की उदासीनता से ये 
लोग सरकार द्वारा दिये गये हक़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर 
गाँव या वहुत से गाँवों के ( जिन्हें तालुका या “इस्टेट' कहते थे ) 
मालिक बन चेंठे। जमीन पर कब्जा करने के इनके तरीक़े ये 
थे--बयनामसा, कभी जबरदस्ती छीन लेना और कभी धोखा देकर 
ले लेला |” 

जब ऑँग्रेज़ों ने राजनीतिक लगाम अपने हाथों में ली, तब 
जमीन पर मिलकियत का सवाल बड़े गड़वढ़माले में पड़ा हुआ 
था| देश के एक बहुत बड़े हिस्से में ज़मीदारों ने किसानों और 
पंचायतों से ज़मीनें छीन-छीनकर अपने कब्जे में करली थीं। 
सरकार के सामने दो रास्ते थे--एक तो यह कि चह स्थिति को 
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स्पष्ट करती ओर पंचायतों व किसानों से सालगुज़ांरी का सीधा 
सम्बन्ध स्थापित करती या पुराने मालगुज़ारों--जमींदारों ओर 
तालुक़ेदारों को जमीन का सच्चा मालिक मानकर उनसे वन्दोवस्त 
कंराती | वह्मल, विहार, युक्तप्रान्त, उत्तरी मद्रास और भारत के 
कुछ दूसरे हिस्सों में दूसरा रास्ता पकड़ा गया। उन्‍्हींसे सम- 
भौता करना आसान भी था, जमीन के वे मालिक वन ही चुके 
थें। फिर पंचायतों के दावे ओर उनका सद्भठन पेचीदा भी था। 
लेकिन जमीदारी प्रथा के पक्त में सचसे ज्यादा जोर राजनेतिक 
हृष्टिकोग़ा ने दिया । बड़े-बड़े ज़मीदारों की ऐसी श्रेणी का पालना 
ज़रूरी ,समका गया, जिनकी राजभक्ति पर सरकार हमेशा 
विश्वास कर सके और जो किसानों के असन्‍्तोष से उसकी 
भली भाँति रक्षा कर सके । इस तरह लाखों किसानों को अपनी 
जमीन की मिलकियत के हक़ से महरूम कर दिया गया ओऔर 
थोड़े से मुफ़्तखोर मध्यस्थ लोगों को उन जमीनों का कानूनी तौर 
पर मालिक मान लिया गया, जिन जमीनों को उन्होंने जबरदस्ती 
या बेईमानी से अपने क़ब्जे में कर लिया था। 

जब सरकार ने अवध के तालुकेदारों की जमीन कुछ समय 
के लिए जब्त करली थीं, तव उसका जवाब देते हुए लॉड 
केनिद्ग ने १८५८ में कहा था:-- 

“गवनर जनरल का खयाल है.कि नीति के तोर पर तालुक़े- 
द्वारी की प्रथा के बजाय ग्राम-पंचायतों की प्रथा को .पुनर्जावित 
करना लाभकर होगा या नहीं--यह अभी सन्देहास्पद हे, लेकिन 
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. इसकी चर्चा की यहाँ जरूरत भी नहीं है इन्साफ़ का जहाँ तक 
तल्लुक़ है, यहं निश्चित हे कि तालुक़ेदारों से जो जमीने या गाँव 
छीने गये हैं, वे उन्होंने भी जबरदस्ती या हिंसात्मक तरीक़ों से 
छीने थे।.........! 

. जमींदारी प्रथा में किसानों की हालतें तो ओर भी खराब 
होगई । जूमींदारों ने अपने असीमित अधिकारों का बुरी तरह 
दुरुपयोग किया । जमीदार ओर सच्चे 
काश्तकार के वीच में किसानों शोर छोटे 
किसानों की एक नयी शइ्ला पेदा दोगई । पहले से ही 
द्रिद्रताग्रस्त काश्तकार को ये सब (क्रिसान, छोटे किसान व जर्मी- 
दार ) मिलकर भरसक छटने-खसोटने लगे । लगान का भारी 
तादाद में लिया जाना आम वात होगई। लगान के वक़ाया की 
वसूली के लिए किसानों की वेद्खलियाँ भी रोज़मरों की चांत 
होगई । इसके अलावा द्मींदारों की बहुत-सी ग्ररक्कानूनी कारें- 
वाइयों से क्रिसान बुरी तरह दव गये । हालत यहाँ तक ख़राब 
होगई कि सरकार को भी लाचार होकर ज्ञमीन के पढ्े की 
घ्थिरता के लिए कुछ कानून बनाने पढ़े। लेकिन किसान इनसे 
फ़ायदा नहीं उठा सके, क्योंकि जरमींदार बढ़ी चतुराई से इन 
कामूनों की पकड़ में आने से बच जाते हैँ और जब वे क़ानून 
तोड़ते भी हैं, तो किसान साधनों के अभाव में अदालत तक 
पहुँच नहीं सकता। इससे जमीदारों की निरंकुशता बेसी दी 
जारी है। 


किसानों की दुर्देशा 


७७०. अ भेजी राज्य मं : हमारी दशा 


-  जार्मीदारी इलाक़े के किसानों की हालत- अब पहले से भी 
खराव होगई है । भारी लगान, वेदखलियाँ, ग्ेरक्कानूनी वसूलियाँ 
उसी रफ़्तार से जारी हैं, जबकि पिछले कुछ सालों में कृषिजन्य 
पदार्थों के दामों में ४० फ़रीसदी गिर जाने के कारण किसानों की 
आमदनी: वहुत- ज़्यादा घट गई है। लगान का वक़ाया बढ़ता 
जारहा है और किसान क़र्ज़ के गहरे समुद्र में डूबते जारहे हैं। 

.. रेयतवारी इलाक़ों में भी, जहाँ सरकार ने किसानों के साथ 
सीधा मालग॒ज़ारी का बन्दोवरत कर रखा है ओर ज़र्मीदारों की 
विचोअल नहीं हे, किसानों की हालत अच्छी नहीं। क़र्ज़ के 
असह्य भार से दवे हुए छोटे-छोटे किसान सरकारी मालगुज़ारीं 
के भारी बोक से और भी पिसे जारहे हैं। उनकी जमीनें लगा- 
तार बड़े-बड़े ज़मीदारों या साहकारों के हाथों में चली जारही 
हैं। सभी रे यतवारी इलाक़ों में धनी. ओर शक्तिसम्पन्न ज्र्मीदारों 
की एक श्रेणी वड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अपने काश्तकार्रो से 
ये लोग जितनी वसूलियाँ करते हैं, उनकी तुलना द्ञार्मींदारी 
इलाके के किसानों से की जानेवाली वसूलियों से बड़े मद 
सें की जा सकती हैं। रेयतवारी के किसानों का तो टिनेन्सी 
क़ानून द्वारा भी कोई बचाव नहीं होता । 

- इस तरह भारतीय किसानों का एक बड़ा भारी भाग अकल्प- 
नीय दरिद्रता से -पिसा हुआ है, . क़ज् के गढ़े में .डूबा हुआ है 
ओर जमीदारों व सरकारी अमलों के ,ज़ुल्मों का शिकार बना 
हुआ है। 
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घरेलू धन्धों के नाश और उसके वाद होनेवाली बडे 
कल-कारखानों की थोड़ी बहुत तरक्की से जमीन पर गुज़ारा करने 
वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। 
१८८१ में ४८ फ्रीसदी लोग खेती पर.. शुज्ारा 
फरते थे। १८६१ में यह संख्या बढ़ुकर ६१.६, १६०१ में 
६६. ५ ओर १६२१ में ७१, ६ होगई | सरकारी खेती कमीशन 
ने १६२७ में हिसाव लगाया था कि ७३. ६ फ़ीसदी लोग खेती 
पर गुज़ारा करते 

जमीन पर इस तरह चेहद भार बढ़ने का परिणाम यह हुआ 
कि ज्यादातर लोगों फे पास इतने छोटे-छोटे टुकड़े रह गये कि 
उनसे फ़ायदे के बदले नुक्तसान होने लगा। एक दक्षिणी गाँव 
की सर्वे करते हुए डा० हैरल्डमेन ने लिखा है--“यह साफ़ हैं कि 
पिछले ६०-७० सालों में ज़मीन के टुकड़ों का परिसाण चित्तकुल 
बदल गया है। अमग्रेज़ों से पहले ओर अँग्रेज़ों के शुरुआत के 
दिनों में लोगों के पास ज़मीन के काफ़ी बड़े ढुकढ़े होते थे। 
ज्यादातर टुकड़े *-१० एकड़ से बढ़े होते थे । दो एकड़ से छोदे 
टुकड़े तो शायद किन्हीं शख्सों के पास होते हों। अब टुकड़ों 
की संख्या क़रीव दुगनी होगई है और इनसे से ८१ फ़ौसदी 
टुकड़े.तो १० एकड़ से छोटे और ६० फीसदी टुकड़े पॉच एकड़ 
से भी छोटे हैं ।? १६२६ के एप्रिकलचर जरनल आफ इस्डिया 
के अनुसार. ब्रिटिश भारत के कुल टुकड़ों को इस तरह :चॉट 


जा सकता है।-- 


ज़मीन पर भार 


छर अंग्रेजी राज में :: हमारी दशा 


एक एकड़ या उससे सी कम्त “** . २३ फ़ीसदी 
१ से ४ एकड़. ““ ३३ फ्रीसदी 
४ से १० एकड़ ““*.. २० फीसदी 
१० .एकड़ से अधिक **. २४ फ़ीसदी 


एक तो ज़मीन के टुकड़े छोटे हो गये और फिर कुंपिजन्य 
पदाथां के:दाम बहुत कमर हो गये । इन दोनों वातों के कारण 
ज्यादातर किसानों के लिए अपनी सालाना 
आमदनी में से लगान या मालगुज़ारी 
देना ओर अपना रूखा-सूखा गुजर करना भी नामुमकिन 
होगया। ज़्यादातर -ज॒मीन के टुकड़ों से .इतनी कम आमदनी 
होती है कि लगान या मालगुज़ारी देने के वाद किसान 
के-पास कुछ नहीं वच रहता। इसलिए किसानों का क़र्ज़ दिन 
दूना रात चौगुना चढ़ता जा रहा है | १६३० .ई० में सेस्टल बेकिंग 
इन्क्वायरी कमेटी ने हिलाव लगाया था कि त्रिटिश भारत के . 
देहातों पर £ अरब रुपये से कम क़र्झ नहीं है । लेकिन प्रमाणों 
से सिद्ध होता है. कि किसानों का क़जे उस दिन से आज्ञतक 
क़रीब दुगना होगया है और यह निश्चय के साथ कहा जा 
सकता है कि आज देहातों पर १५ अरब. से कम. कर्ज नहीं.है | 
साधारणत: साहकार १२ से ७५- फ्रीसदी तक सूद लेते हैं और 
कहीं-कहीं तो ३०० फ़ीसदी तक सूद के उदाहरण मिलते हेँ। 
इनके अलावा भी साहकार किसानों की अशिक्षा और अज्ञान 
का फ़ायदा उठाकर वहुत आपत्तिजनक काम करते- हैं ।. जेंसे-- 


किसानों पर कर्ज 
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हि 


ग़लत दर करना, रजिस्टरों में हिसाव बिगाड़ कर बढ़ा देना, 
रुपया देने के पहले ही कोरे काराज़ पर दस्तख़त करा लेना । 
हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में क़ज़ें की अदायगी के सिलसिल्ले में 
क़जदार को घरेलू गलामी करने पर भी विवश किया जाता है । 
कोआपरेटिव समूवमेण्ट ने तो अभी इस सवाल को ऊपरी तह से 
भी नहीं छुआ । थोड़े से सम्पन्न किसान हो अब तक-इससे कुछ 
फायदा उठा सके हैं । छुछ प्रान्तों में क़र्े सम्बन्धी जो क़ानून बने 
हैं, उनसे भी बड़े ज़मींदारों या सम्पन्न किसानों को ही कुछ 
फायदा हुआ है। किसान साहूकारों के शिकंजे में जितना ज्यादा 
आज कसा हुआ है, उतना पहले कभी नहीं कसा गया था । 


बे ७ 3 ह 
'साम्राज्यवादी नीति के कुछ: आधिक परिणाम 


ऊपर हम साम्राज्यवाद की जिस नीति का जिक्र कर आये 
हैं, उसके जो आर्थिक परिणाम हुए हैं, उनमें से कुछ- निम्न-' 
लिखित हैं :-- 

अन्य उन्नत देशों की अ्रपेज्षा भारत में प्रेति व्यक्ति उत्पत्ति 
बहुत कम होती है | १६२१-२२ में खेती या दुसरे धन्धों से भारत 
को कुज्न उपज ७१) प्रति व्यक्ति हुई थी। इसी साल 
इंग्लेण्ड में प्रति व्यक्तिड5पज ४३१), अमेरिका में 
१००३), कनाडा में ८५१) ओर जापान में २३४) हुई थी । 


' जुपज 


इसी तरह औसतन प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी वहुत कम 

है। इस विश्वव्यापी आर्थिक सट्ठुट से पू् 
विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति आय की तुलना 
वहुत उपयोगी ओर शिक्षाप्रद होगी :-- 


राष्ट्रीय आय 


देश प्रति व्यक्ति आय ( रुपयों में ) 
व्रिटिश भारत हल पर 


जापान गा २७१ 
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देश प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में ) 
फ्रांस हद ६३६ 
७ के, 
इंग्लेण्ड 0 १०६२ 
कनाडा ह श्श्द्र्८ 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 4; २०४३ 


आज, कृपिजञन्य पदार्थो' के दामों में भारी गिरावट के वाद 
तो भारतीय की प्रति व्यक्ति की आय मुश्किल से ४०) रुपये 
होगी । 


ऑग्रेज़ों ने भारत में भूमि सम्बन्धी जिस अध सामन्तशाह्ी 

की स्थापना की है ,उसके तथा किसानोंकी जबरदस्त दरिद्रताके कारण 

किसान बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में रह गया है, वह 

कोई उन्नति नहीं कर सका। भारत में प्रति एकड़ 

उपञ संसार के दूसरे मुल्कों की बनिस्वत बहुत कम है। १६३१-१२ 
के नीचे लिखे आँकड़ों से यह साफ़ हो जायगा :-- 


प्रति एकड़ पेंदावार 


देश चावल पीण्ड (आधा सेर) गेहूँ पोण्ड 
इटली ४,६०१ १,२४१ 
जापान २,७६७ १,५०८ 
सिश्र २,३४६ १, टृपय 
ध्रमेरिका २,११२ ६७३ 


इज्चलेण्ड | (पर 


७६ अंग्रेज़ी राज में :-.हमारी दशा 


देश चावल पोण्ड (आधा सेर) गेहूँ पोण्ड 
जमेनी १०० १,७४० 


अधिकांश यूरोपियन देशों की तुलना में भारतीय खेती की. 
उपज ४० फ्री सदी होतो है। 

उद्योग-धन्धों में तरक्की के कारण संसार के सब उन्नत देशों 
में खेती पर गुज़ारा करनेवाली जनसंख्या पिछले ४० सालों में 
बहुत कम हो गई है, लेकिन भारत में खेती पर गुज़ारा करने- 
वालों की तादाद बढ़ गई है । आज प्रति ४ भारतीयों मे से ३ 
खेती पर गुज़ारा करते हैं। विभिन्न देशों में खेती पर गुज़ारा 
करनेवालों की फीसदी संख्याएँ देखिये :-- 


इडद्धलेण्ड ओर वेल्स ७ फ़ीसदी 
संयुक्त राष्ट्र अमेरीका श्र 
कनाडा... ह ३१.२ $ 
जर्मनी _ ३०.३.» 
फ्रांस . शेष, रे ११ 
जापान ४०३ 3१ 


इन आँकडों से दो बातें स्पष्ट होती हैं, एक तो यह कि भारत 
में उद्योग-धन्धों की कितनी कम तरक्की हुई है ओर दूसरी यह 
कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने किस ढंग से सारे देश को प्राम्यप्रधान 
या कृषिप्रधान वना दिया है । ह 

ज़मीन पर ज़्यादा लोगों के गुज़र करने का एक नतीज्ञा यह 


साम्राज्यचादी नीति के कुछ आर्थिक परिणाम ७७ 
हुआ है कि ज़मीन इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में वेट गई कि उससे 
फ़ायदा होना बन्द हो गया। सारे भारत में औसतन एक किसान 
के पास ४ एकड़ से ज्यादा ज़मीन नहीं हे । और किन्हीं सूत्रों में 
तो यह ओसत श। एकड़ से अधिक नहीं है । 

हिन्दुस्तानी किसान केवल ग़रोबी से ही कुचला हुआ नहीं 
है, वह क़र्ज मे भी सिर तक डूबा हुआ है। आज हिन्दरतान के 
देहातों पर क़रीब १५ अरब रुपया क़ड्ा है । 

हिन्दुस्तान धन्धों में कितना पिछड़ा हुआ है यह नीचे लिखे 
आंकड़ों से स्पष्ट होजाता है। १६३० में भारत में कुल ८१४८ 
कम्पनियाँ काम करती थीं। बड़े कल-कार- 
खानों की सद्गाठित पूंजी ७ अरब रुपये 
थी, जिसमें हिन्दुस्तानियों, की पूंजी ३ अरब से अधिक न 
थी। इसके मुक़ाविले में इद्ललेण्ड में, जिसकी आबादी 
भारतीय जनसंख्याकी १३ फीसदी है १६२८ में १,०७,५००कल-कार- 
खाने थे,ओर इनपर लगी पू जी ७०अरव ६७ करोड़ रुपयं--अथांत्‌ 
हिन्दुस्तानी पूंजी से २३ गुना-थी। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की 
आवादी हिन्दुस्तानी आवादी की क़रीव ३५ फ्रीसदी हे, लेकिन 
वहाँ व्यावसायिक्र कम्पनियों की संख्या १,७४,१३६ है, ओर 
इनमें लगी पूं जी २ ख़रव ३० अरब रुपये है, अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी 
पूज़ी से ७५ गुना । 

भारत में बड़े कल-कारखानों में १४५ लाख आदमी १६३० में 
काम करते थे अर्थात्‌ कुल जनसंख्या का १ फ्रोसदी । उक्त व में 


ऋल-का रखाने 


जद अंग्रेजी राज में : हमारी दशा 


घरेलू, छोटे-बड़े, सद्गाठित, असद्भठित सभी धन्धों मं कुल आबादी 
के १०.२ फ़ीसदी आदमी काम कर रहे थे, लेकिन इड्डलेण्ड में 
४७.२ फ़रीसदी, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में ३२, जमनी में ४१.३, 
फ्रांस में ३३,३ और जापान में १६.४ फ्रीसदी आदमी धन्धों में 
लगे हुए थे | 


नीचे लिखी तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा कि भारत से 
खेती ओर धन्धों से होनेवाली प्रति व्यक्ति आय संसार के दसरे 
मुल्कों की तुलना में कित्तनी कम है :-- 








न | प्रति व्यक्ति आय 
द्श । बह का 
| धन्धे । खेती 
रुपये... | _ रुपये 
भारत । 4२ ४६ 
जापान श्श्फ ४७ 
स्वीडन ३२८७ .. शर६ 
इड़लेण्ड श्र क 
कनाडा घ्७० २१३ 
अमेरिका 


७२१ श्ज्श्‌ः 
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साम्राज्यवादी नीति के कुछ आर्थिक परिणाम ७६ 


” वे प्रन्धे तो हिन्दुस्तान में बहुत थोड़ा पनप पाये हैं, जो 
उत्पत्ति का साधन पेदा करते हैं। १६३१-में विभिन्न देशों में 
कोयले की उपज निम्नलिखित थी :--- 


( ८नों में ) 
भारत २ करोड़ २० लाख 
: इंड्न्‍लेण्ड २९ करोड़ ३० लाख 
जमनी ११ करोड़ ६० लाख 
; फ्रांस १ करोड़ ४० लाख 


ओर संयुक्तराष्ट्र अमेरिका--इन तीनों यूरोपियन देशों की सम्मि- 
लित कुल पेदाबार से भी ज्यादा-- 


भारत हरसाल कुल ४ लाख टन फ्ोलाद तेयार करता है 
ओर १० लाख टन बाहर से मेंग ता है, जब कि अमेरिका ने 
आर्थिक मनन्‍्दी के साल १६३० में ७ करोड़ ४० लाख टन 
लोहा व फ्रोलाद पेदा किया था | आज्ञ सी हिन्दुस्तान हर क्रिस्म 
की मशीनरी के लिए दूसरे देशां पर निभंर है । 


हिन्दुस्तान में २ करोड़ ७० लाख हॉसे पावर विजली निका- 
लने के जलीय साधन मौजूद दें, लेकिन अभी तक सिफे 
८ लाख हास पावर (अर्थात्‌ सिफ्र ३ फीसदी ) की विजञली 
निकाली जाने लगी है । दूसरी तरफ़ अमेरिका में प्राप्त होने 
बाली कुल शक्ति की ३३ फीसदी, फ्रांस मं ३७ फीसदी, ज्ञापान 


घे० ' अंग्रेजी राज में : हमारी दशा 


मे ३७ फ़ोसदी, जर्मनी में ४४ फ़ीसदी और स्वीटंजरलेण्ड से 
७२ फ़ीसंदी विजली निकाली जाती है । 


हिन्दुस्तान में कुल विजली १,८ विलियन ( १ बिलियन -- 
१० खरब ) किलोवाट आवर (बिजली का परिमाण ) पदा 
होती है। इसके मुक्ताबिले में १६३१ मे॑ जापान ने १४ विलियन 
किलोचाट आवर ओर पअ्रमेरिका ने ११५ बिलियन किलोवाट 
आवर पेदा की थी । 


भारत किसी भी दूसरी व्यावसायिक दृष्टि से उन्नत-देश की 
अपंच्ता कम मशीनरी ओर ज्यादा मानवश्रम का इस्तेमाल करता 
है, इसलिए उसकी प्रतिव्यक्ति देनिक उत्पत्ति बहुत ही कम है। 
भारत से यह उपज ०. ४७ हैं, जब कि इसकी तुलना मे संयुक्त- 
राष्ट्र अमेरीका में १३. श८, कनाडा में १३. ०३, भ्रेटब्रिटेन में 
६. ६४५, जरमनी में ६. ०४, फ्रांस .में ७. ३५ और जापान में 
१. ७५ है| 
हिन्दुस्तान की कुल रेलवे इन्नलेण्ड की रेलवे से सिर्फ़ दुगनी 
है, जब कि क्षेत्रफल में हिन्दुस्तान ग्रेटत्रिटेन से २० गुना हे । 
अमेरिका में भारत से ६ गुना लम्बी रेलवे हे । | 


जहाज़ी दृष्टि से भी संसार में हिन्दुस्तान की कोई ताक़त 
नहीं है । - उसका ६६ फ़ीसदी सामुद्रिक-व्यापार ग्रेर हिन्दुस्तानी 
जहाजों के द्वारा होता है ।. 
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साम्राज्यवादी नीति के कुछ आर्थिक परिणाम ८१ 


जब और मुल्कों की तिजारत में तरक्की हुई, हिन्दुस्तान का 
व्यापार गिर गया। इस सदी के शुरू में भारतीय व्यापार 
कनाडा के व्यापार से दुगना और जापान के 


तिजारत 5 
व्यापार से तिगुना था। लेकिन आज, इन दोनों 


देशों का व्यापार हिन्दुस्तान की तिज़्ारत से बहुत ज्यादा है । 


भारत का विदेशी व्यापार प्रतिव्यक्ति १ ८) के क़रीब है, जो 
शायद ढुनिया के किसी मुल्क के व्यापार से भी कम है । 


कल-कारखानों और तिजारत में जो थोड़ी-सी उन्नति हुईं थी, 
उसका असर देश के वैंकों पर भी पढ़ा। १६३० में भारत में 
कुल ८८० बैंक थे, जिनकी पूँजी २४ करोड़ 
४५ लाख और कुल डिपाज़िट २ अरब 
२७ करोड़ ६६ लाख रुपये थे । १६३१ भें 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में २२,०७१ बैंक थे, जिनकी पूँजी ३४ 
अरब ४१ करोड़ और डिपाज़िट १३७ अरब ८८ करोड़ रुपये थेः। 
१६३२ सें प्रेटब्रिटेन में १९,५५७ बैंक थे, जिनकी पूजी ३ अस्य 
१६ करोड़ ५० लाख ओर डिपाज़िट ३२ अरव २६ करोड़ ४० 
लाख रुपये थे। १६३० में जापान में ८५,६७६ बेंक थे और उनकी 
पूंजी ३ अरब ६२ करोड़ थी, जबकि १६२६ में इन बैंकों में कुल 
१४ अरब ७ करोड़ ४० लाख रुपये जमा थे। 

भारतीय ज्वायण्ट स्टाक कम्पनियों में कितनी थोड़ी प्रगति 
हुई है, यह जानने से भी भारत के व्यापार5यवसाय की पिछड़ी 
हुई द्वालत स्पष्ट द्वो जायगी । १६३०-३१ में ब्रिटिश भारत में कुछ 


स्टाक 
दैंक व कम्पनियाँ . 
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८२ : अग्नज्जी राज्य में : हमारी दशा- 


६,६७४ ज्वायण्ट स्टाक कम्पनियाँ थीं, जिनकी प्राप्त पूंजी 
( पेड अप केपिटल ) २ अरब ७१ करोड़ ३० लाख रुपये थी | 
इसके विपरीत संयुक्तराष्ट अमेरिका में १६२७ में 9,७५४,०३१ 
ज्वायण्ट स्टाक कम्पनियों थीं, जिनकी पूजी र२रं८ अरब ६० 
करोड़ रुपये थी। ग्रट््निटेन ओर जापान में क्रमशः ज्वायण्ट 
'स्टाक कम्पनियाँ १,१०,१३६ (१६२६ सें) ४७,२२६ (१६३ १में) 
| थीं ओर इन दोनों देशों में ग्राप्त पृ जी क्रश: ४३ अरब ३० 
करोड़ रु० और १८ अरव ६० करोड़ रुपये थी। 

ये आंकड़े यह नतीजा निकालने के लिए काफ़ी हें कि संसार 
हें प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से सत॒से अधिक सम्पन्न भारत को 
किस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने जान-बूमाकर व्याव- 
सायिक दृष्टि से पीछे करके भारतीय जनता के शोषण 
द्वारा अपनी सम्पत्ति,ताक़त ओर ब्रिटिश शासकों की प्रतिष्ठा को वढ़ा 
लिया हैं| यही उसका भारत-विजय का उद्देश्य था,जिसे उसने सफ- 
लता से पूरा कर लिया हे । इस साम्राज्यवाद ने हिन्दुस्तान को 
संसार में सवसे अधिक ग़रीव और व्यवसाय व खेती में सबसे 
ज्यादा पिछड़ा हुआ वना दिया है; उसके आर्थिक प्रकृति सांघनों 
का विकास वहुत कम होने दिया हे; उन्हें विदेशी पूं जीपतियों के 
शिकंजे में जकड़ दिया है; उसके समाज-संगठन में अद्धे सामन्‍्त- 
शाही को चाह्दू कर दिया है, ओर उसकी जनता को अशिक्षिव, 


दरिद्रता-पस्त, बीमार तथा आधा पेट खाकर गुजर करनेवाला 
ही नहीं वनायों; उसकी संस्क्रति का घरातल भी बहुत नीचे 
'गिरा दिया है ।: 


परिणाम 


र 


खण्ड २५... * 


च््त ईृ 


$ । 
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भारत की श्रार्थिक खतंत्रता- 


अपनी साम्राज्यवादी नीति को निर्विध्न जारी रखने के लिए 
प्रेटन्िटेन ने भारत में एक निरंकुश ओर स्वेच्छाचारी सरकार 
क़ायम की है| इस संस्कार को भारतीय लोकमत की रत्ती-भर 


' भी परवाह नहीं हे । इसंका तो काम है ब्रिटिश सरकार व 


ब्रिंटिंश पूंजीपतियों की आज्ञा'की सिर आँखों रखकर'पालन 


करना। खज़ाने पर नियंत्रण ही-वास्तविक सच्चा अधिकार होता 


है, . ओर वही भारत को नहीं दिया गया। ब्रिटिश पार्लमेण्ट 


: या उसके भारत स्थित निरंकुश एजण्टों ने 'हिन्दुस्तान के रुपये-पेसे 
“खो करने का अधिकार अपने हाथों में ले रक़्खा है।' भारत के 


'आय-ठयय पर: भारत-सचिब बहुत कठोरता से नियंत्रण करता 


- है। सभी आथिक मामलों में वायसरांय व गवनरों को यह 


४ शक ७५ ० को + सका न 9 थ्ट्‌ + 
अधिकार है कि वे धारासभाओं के फंसलों की पलट दे । भारत 


में टेक्स इस तरीके से बसृल किये जाते हूँ कि उनका देना 


' हिन्दुस्तान की जनंता के लिए असह्य द्योजाता हूँ और दूसरी 


ओर वह पेसा भारतीयन्सेना च देश में शान्ति व्यवस्था क्रॉयम 


पे अग्रज्ी राज्य में : हमारी दशा 


रखने आदि अनुत्यादक कार्यों में बहुत बड़ी मात्रा में वेददी से 
खच कर दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने आमदनी के अधि- 
कांश लाभप्रद साधनों पर अपना क़ब्जा कर लिया है और 
इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत से सूरों को लगातार घादा 
वरदाश्त करना पड़ रहा है | 

नये शासनविधान की आर्थिक घारायें भी भारत के आर्थिक 
जीवन पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पंजा ओर भी मज़बूत करने 
के लिए बनाई गई दीखती हैं । नये विधान ने भारत-की धारा- 
सभाओं पर इतसे ज़्यादा वन्धन लगा दिये हैँ कि उनके लिए 
देश के व्यापार-ल्यवसाय को सहायता देना भी “असम्भव 
होगया है। भारत में प्रिदेन के व्यापारिक और व्यावसायिक 
हितों को इस विधान ने पूर्सतः निश्चिन्त ही नहीं.कर दिया, उन्हें 
असाधारण महत्व ओर अधिकार भी. प्रदान कर दिये हैं। सेना 
ओर सरकारी ऊँची नौकरियों पर होनेवाले भारी खर्चे की घारा- 
सभाएँ हाथ भी नहीं लगा सकतीं। देश पर राष्ट्रीय ऋण का 
भारी बोक वबेसे ही पढ़ा है। प्रान्तों की आय के साधन-इतने 
थोड़े रह गये हैँ कि राष्ट्रनिर्माण का रचनात्मक काम करना 
उसके लिए असम्भव होगया है। इस पर जिस किसी तरह से 
हम देखे, इस विधान का उद्देश्य केवल भारत को आर्थिक 
शिकजे में जकड़े रहता दीखता है । 

भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति पर विचार 
करने से तीन बढ़े अहम सबाल पेंदा होते हँ--- 


भारत की आर्थिक खतंत्रता प्‌ 


(१) भारत की आर्थिक खतंत्रता, (२) राष्ट्रीय आय-व्यय पर 

जनता का नियंत्रण, ओर (३) प्रान्तों की. आर्थिक स्वाधीनता । 
हम इस अध्याय में पहले सवाल पर विचार करेंगे और वाक्ी 
दो सवालों पर अगले अ्रध्यायों में । 

आशिक स्वाधीनता का अथ यह है कि इस स्वाधीनता को 
भोगनेवाले प्रदेश की आर्थिक नीति पर बाहर का--किसी दूसरे 
विदेश का कोई नियंत्रण न हो अर्थात वहद 
देश अपने हितों के अनुकूल दूसरे देशों से 
तटकर या दूसरी व्यापारिक सन्धियाँ करने 
तथा अपने देश के व्यापार-व्यवसाय को उन्नत करने के साधनों 
का प्रयोग करने में पूरी तरह आज़ाद हो। कया भारत फो ऐसी 
आर्थिक स्वाधीनता मिली हुई है ? 

१६१६ के सुधारों के चाढ्ू होने से पहले तक भारत-सरकार 
की आर्थिक नीति को खुल्मखुद्या भारतसचिव चलाता था। 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शुरुश्ात के दिनों 
में प्रिटिश पालमेण्ट ने ध्ग्लैण्ड में लिये 
गये कम्पनी के क़र्जों पर कुछ पावन्दियों 
लगाई थीं। कम्पनी के डिविडेण्डों की एक सीमा बाँधदी गई 
थी और कम्पनी को कहा गया था कि वह अपना दिसाव-फिताव 
ब्िटिश खज़ाने को पेश किया करे। १७८४ ई० से पालेमेन्ट ने 
कम्पनी के लिए बोर्ड आफ़ कण्टोल” नियत कर दिया था। यह 
बोर्ड कम्पनी फे- सब कामों की निगरानी करता था.। इस बोडे 


ग्राथिक स्वाचीनता 
वी कसौटी 


माय्टफोर्ड 
सुधारों से पहले 


पद. अंग्रेजी राज्य मं: हमाड़ी दशा 


का प्रेज़िडिए्ट भारतीयःमामलों में बहुत दखल देता था | बादशाह 
के हाथ में: दिन्दुस्तोनःफे आते के बाद. १८४७ ई०- में :वोडे आफ 
कण्टोल के: प्रेज्जिडिण्ट की जगह भारतमंत्री: नियुक्त -किया गया। : 
पालेमेन्ट ने इसे हिन्दुम्तान के सभी आर्थिक मामलों के निरीक्षण, 
सद्चालन. ओर नियंत्रण (60 डफुध्मंत्रेध्पत,' का8० ब्तत 
००77०] ) का अधिकार दिया । हिन्हुस्तान में वसूल होने वाले / 
सभी राजस्व-का सालिक बादशाह था और इसके प्रबन्ध के लिए 
भारत-मंत्री को पूरी तोरपर ज़िंम्मेवार बना दिया गया ।- सान्दठेयू 
चस्सफ़ोड सुधारों के शुरू होने तक भारत की अथनीति पर 
भारत-मंत्री का पूरा नियंत्रण रहा । साइमन कमीशन ने इसीका 
जिक्र करते हुए लिखा था--वह ( भारतं-संत्री ) समय-समय पर 
संशोधित 'प्रस्ताव! के रूप में इस आंशय की हिदायतें जारी: 
करता- रहता था कि सपरिषद्‌ गवनेर-जनरल- -अमुक सीमा से 
ज़्यादा उससे बिना पूछे. खर्च नहीं कर सकता । ओर. इसका वदला .. 
भारत-सरकार प्रान्तों से चुकाती थी। बड़ी मेहनत से कई “कोड? 
ओर नियम वनाकर वह पभान्तीय सरकारों. के ख़च पंर अपना 
कठोर नियंत्रण करती थी। प्रान्तों में या केन्द्र में नया टेक्‍स 
लगाने के. प्रस्तावों पर भारत-मंत्री की. मंजूरी लेनी-जुरूरी थी। 
उसकी संम्मति-के बिना सरकार भारत में कोई क़र्ों भी नहीं 
ले सकती -थी। १६२७ तंक केन्द्रीय वर्जट की भारंतं-सरकार से : 
सम्बन्ध रखंनेवाली रक्ंमें ही नहीं: प्रान्तीय सरकारों से ताल्लुक़ 
रखनेवांली रक्षमें सी भारंतमंत्री को दिखाँये और उससे अनु- 
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मति लिये बिना धारा-सभाओं में पेश नहीं की जा सकती थीं” 
( इण्डियन स्देचुटरी कमीशन जि० १, परृ० १६८ ) 

१६१६ के सुधारों ने इस परिस्थिति में कोई विशेष महत्त्व- 
पूर्ण परिवर्तन नहीं किया। १६१६ के गवर्भमेण्ट आफ इण्डिया 
.विल के विघान-सम्बन्धी प्रस्तावों पर 

विचार करते समय ज्वायण्ट सिलेक्ट 
कमेटी इस नतीजे पर पहुँची थी:-- 

४ भारत और प्रेटब्रिटेन के पारस्परिक सम्बन्धों और 
सदूभावना को इस धारणा से अधिक कोई खतरा नहीं पहुँचा 
सकता कि ग्रेटब्रिटेन के व्यापारिक हितों के लिए भारत की 
आर्थिक नीति का सम्रालन व्हाइट-द्वाल से होता हैं। इसमें कोई 
शक नहीं कि यह विश्वास लोगों में विद्यमान है | द्स 
सवाल का सन्तोषजनक हल तभी निकल सकता है, जब भारत- 
सरकार को भारत की आवश्यकताओं के अनुसार तटकर आदि 
लगाने में पूरी आजादी दी जाय। वह ( भारत ) भी तो प्रिटिश 
साम्राज्य का एक पूरा हिस्सा है। भारत-सरकार को आर्थिक 
स्वाधीनता की गारण्टी देने के लिए आवश्यक है कि हिन्दुस्तान 
के शासन-प्रचन्ध पर पालमेण्ट के निरंकुश नियंत्रण तथा बादशाह 
के अस्वीकृत करने के अधिकारों को सीमित किया जाय | प्रिटिश 
साम्राज्य के ओर किप्ती भाग के विधान से पालेसेंट या धादशादद 
का इतना नियंत्रण है भी नहीं। इस -अथा को स्वीकार करके 
हम आर्थिक स्वाधीनता की गारण्टी का विश्वास भारतियों को 


१६१६ के सुधार 
झोर आर्थिक स्वाधीनता 


अहा्पसााहफिज/- 


उक- अग्रेज़ी राज्य में. हमारी द्शा 


दिला सकते हैं ।:हिन्दुस्तोन के लिए, उसके ग्राहकों ओर व्यव- 
सायियों की जरूरतों के लिए कोई भी आर्थिक नीति ठीक हो, 
यह स्पष्ट है कि भारत को भी. अपने हित्तों को .सोचने की. वही 
आज़ादी-होनी-चाहिए, जो श्रेटत्रिटेन, आस्ट लिया, न्यूज़ीलेण्ड, 
केनाडा ओर दक्षिणी अफ्रीका को प्राप्त है । इसलिए कमेटी की 
सम्मृति में जिस सवाल पर भारत-सरकार व धारासभाएँ एकमत 
हों, उसपर यथासम्भव भारतमंत्री को हस्ताक्षेप नहीं करना 
चाहिए | उसे अपना हस्ताक्षेप वहीं तक सीमित रखना चाहिए, 
जहाँतक साम्राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की ज़िम्मेवारी हो 
या साम्राज्य के अन्तर्गत कोई ऐसी आर्थिक योजना हो, जिसमें 
ब्रिटिशन्सरकार भी एक पार्टों हो ।॥” 

यह सममा गया कि ये सिफ़ारिशं भारत और प्रेटब्रिटेन 
के आपसी सम्बन्ध में बहुत बड़ा परिवर्तेन कर देंगी। .सुधारों के 
सम्चालकों ने कहा कि असली तोर पर सब्र बातों के लिए भारत 
को आर्थिक स्वाधीनता- देदी गई हे ओर उसे 'फ़िस्कल आटो- 
नोसी- कन्वेशन'! की स्थिति देकर सुधारों को दरअसल महत्त्व- 
पूर्ण बना दिया. गया है । 

भारत-सरकार की ओर से बोलते हुए - मार्च १६३० में सर 
जाज रेती ने 'फ़िस्कल आटोनोमी कनवेंशन”ः की नीचे लिखी 
व्याख्या की थी:-- 

४ फ़िस्कल आटोनोसी कनरबेंशन” का अर्थ यह है कि 
धारान्सभाओं में - पेश. होनेवाले प्रस्तावों पर-हमेशा भारतमंत्री से 
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पहले सलाह ली जाती है,. लेकिन आखिरी फ़ैसला भारत-सरकार 
के दाथ में है, और किसी के हाथ में नहीं। भारतमंत्री से एक 
वार सलाहमशवबिरे की बात छेड़कर इस सम्बन्ध में भारत- 
सरकार की स्थिति उपनिवेश सरकार से मिलती है, जो घार- 
सभाओं में पेश करने से पहले प्रस्तावों पर स्वयं निर्णय करती 
है। ज्योंदी धारासभा किसो फैसले पर पहुँच जाती है, दो में 
एक वात होती है । जहाँ धारा-सभाएँ और भारत-सरकार एकमत 
हों, वहाँ उपनिवेश की तरह ही सब कार्रवाई होती है । लेकिन 
जहाँ दोनों एकमत न हो सकें, दोनों में मतभेद हो | तब वर्तमान 
विधान के अनुपतार भारत में उक्त कनर्वशन काम करना बन्द 
कर देता है और भारत-सरकार एक बार फिर भारत-मंत्री के 
मातद॒त होजाती है। भारत-सरकार और धारा-सभा में मतभेद 
होते ही, कनवैंशन खतस होजाता है ।” ( लैजिस्लेटिंव असेम्बली 
डिवेट्स २७ माच १६३७ ) 

इस तरह यहाँ 'फ़िस्कल आटोनोमी' के नाम से जो-कुछ होता 
है, उसका आधार कोई क़ानून नहीं। उसका आधार १६१६ ई० 
के गवर्नमेण्ट आफ़ इस्डिया एक्ट की ज्यायण्ट सिलेक्ट कमेटी 
का ऊपर लिखा नोट ही है । 

एक प्रथा को पूरा करने के लिए सिर्फ़ एक बार पालेमेंट मे 
४ फ़िस्कल आटोनोसी कनरवेशन” कह भर दिया है, दरअसल 
भारतीय हितों को कोई वास्तविक रियायत नहीं दी गई । पहले 
तो शासनसुधारों ने हिन्दुस्तानी धारा-सभाश्रों फो स्वतंत्ररूप से- 
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देश की आर्थिक नीति बनाने का कोई क़ानूनी अधिकार ही नहीं 
दिया। दुसरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के रक्षक के - 
नाते गवर्नेर-जनरल के हाथ में आर्थिक विषयों पर बहुत से 
निरंकुश अधिकार सॉप दिये गये हैं| ओर अन्त में भारत की 
अथनीति पर भारत-मंत्री के अधिकारों में सुधारों ने कोई वास्त- 
बिक कमी नहीं की | साइसन कमीशन ने लिखा. था--“आज भी 
भारत-मंत्री केन्द्रीय सरकार के आर्थिक प्रवन्ध पर फ्रीज़ ओर 
विदेशों से सम्त्रन्ध को छोड़कर शासन के अन्य सब सदों की 
अपेक्षा ज्यादा कठोर नियंत्रण करता हे । यद्यपि उसके नियंत्रण 
को शिथिल करने की श्रव्नत्ति रही है, तथापि वस्तुतः पिछले 
सालों में - अनेक अचसरों पर भारत-मंत्री ने किन्हीं आर्थिक 
सवालों पर इतना ज्यादा दवाव डाला हे कि भारत-सरकार की 
हालत:एक छोटी एजेन्सी से ज्यादा झूची नहीं रही 7 ( स्टेच्यू- 
टरी कमीशन रिपोर्ट ज्ि० १, प्रू० ३७६ ) 


दरअसल इस कनवेशन ने हिन्दुस्तान की धारा-सभाओं को 
आशिक प्रश्नों पर थोड़ीं भी स्वतंत्रता नहीं दी । कुछ हलकों में 
यह कहा जाता हैं कि “ इस कनवेशन ने भारत ब ग्रेटब्रिटेन के 
आर्थिक सम्बन्ध पर एक लेतिक प्रभाव डाला हैं।” अपने इस 
विचार की पुष्टि में वे हाल के तटकरों तथा कुछ धन्‍न्धों को 
संरक्षण मिलने के उदाहरण भी पेश करते हू | लेकिन यह शुत्ा 
दिया जाता है कि भारत-सरकार की आर्थिक आवश्यकताओं से 
बाधित होकर ही ज़्यादातर परिवर्तन करने पढ़े हैं। जब कभी 


आए की 'धैक स्वतंत्रती 
आ्ञार्त-सरकीर का; अंसेर संचप हशी है, तभी डसलें 
छापनी तते सखी दें. की दी तर द्ठे कि इण्डो-लिटिश 
समभीते परे असेम्बली के परत विस दोते 5 भी सरकार 
ने सम ममोते को स्व्रींकीरे: टू दी था रखी । * ध्रेट 
जल जापान के: व्यापारिक सी न्धो के बारे ट 
सममभीते परे प्र हुए ले कि 
कु तटकर हैं, लेकिल ट। छाथिक जीवि तो 
शसी की ये 2. | उसमें कोई +उर्वन नहीं देंगी | डसक 
ते साालन ्नटिश ह्वितो देखकर क्रिया जीते 
है संचे मे सक कि चाहें. प्॒ १६१६ के 
गबने छाफ ईरग्ड घाओ को देखें यो 
के 'फ़िस्करड खआटोनोगी द्वंशना के बस्तविर्क परिणाम 
नजर डाले, दर पाते दे. आास्त को प्र भी सजी 
आशिक प्ती' ही पि 
क्षय शासनर्वि . आर्थिक अल हिन्दुस्तान की दया 
स्थति होगी व्हाइट क्के स्तावो को बाली 
उद्ायप्ट पालेमेग्टर कक लिम्त- 
नये विंचान मे. लखित पत्तियों न मध्य दी कुड्ी 
कक थेए. पा» हैं 
& अमी जवम्धर १४ परकार नें द्वेश की पद रू 
दरो्च होते ढ० ही घीनी* क्वार करे है ७+अर्चवाद 
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“यह सव जानते हैं कि पिछले- तेरद्द सालों से युक्तराज्य 
इंग्लेए्ट और भारव के आर्थिक सम्बन्ध १६१६ के बिल की 
ज्वायण्ट कमिटी की सिफारिशों से (जो फ़िस्कल कनवेशन के 
नाम से प्रसिद्ध हैँ ) सम्बालित होते हैँ । *****'लेकिन इस रिपोर्ट 
में की गई हमारी सिफारिशों के आधार पर बने शासन-विधान 
को पास करने से कनवेशन का यह रूप निश्वचित तौर पर दृट 
जायगा । ” 

इसी कसेटी ने आगे लिखा था--कुछ लोगों को यह डर है 
कि कनवैंशन- में उछ्खचिखित अंधिकारों का प्रयोग कहीं भारतीय 
धारा-सभा में इस तरह न कर कि ब्रिटिश माल पर पावन्दी लग 
जाय या ऐसी पावन्दियाँ लगाई जायें, जिनका उद्देश्य भारतीय 
धन्धों को सहायता देना न होकर ब्रिटिश व्यापार को नुक्सान 
पहुँचाना या बन्द करना हो। “लेकिन यदि ऐसा ही हो तो 
इसी विधान के मातहत दोनों पेशों के सम्बन्ध के आधारभूत 
सिद्धान्तों की घोषणा करके उक्त भय दूर कर देना बहुत लाभ- 
प्रद सिद्ध होगा। गवर्नर-जनरल की खास -ज़िस्मेवारियों की 
मशीनरी, जो हिदायतनामों ( [)50777067+ ०0 [78% प०४०78 ) 
से ओर भी ताक़तवर वन गई है, भारत ओर प्रेटब्रिटेन को 
ऐसे सिद्धान्तों की घोषणा करने का अवसर देती है। इसके 
साथ-साथ इन सिद्धान्तों का अर्थ ओर प्रयोग आवश्यकता के 
अनुसार थोड़ा वहुत इधर-उघर खींचा जा सकता हे । 

: इसलिए कमेटी ने - सिफ़ारिश - की - थी--““व्हाइट पेपर में 
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. गिनाई नई गवर्नर-जनरल की खास जिस्मेवारियों में और भी 
- विशेष जिम्मेबारी बढ़ानी चाहिए, ज्ञिसका रूप कुछ ऐसा-सा 
हो--ऐसी किसी भी क्रानूनसम्बन्धी या प्रवन्धसम्बन्धी किसी 
बात का रोकना, जो इंग्लेण्ड से भारत आनेवाले माल पर कोई 
भेदभाव करे या उसपर दण्डमूलक पाबन्दी लगावे।''''*'**' 
यह ओर भी साक्र कर देना चाहिए कि इन दोनों शब्दों से 
हमारा मतलब दोनों प्रकार के भेदभावों से है--( ९ ) प्रत्यक्ष 
भेदभाव ( चाहे वह भेद भावमूलक तटकरों द्वारा किया जाय या 
आयात पर भेदभावभूलक पावन्दियाँ लगाकर ) और (२) माल 
की विविध श्रेणियों के साथ भेदभावमूलक व्यवहार के द्वारा 
किया जानेवाला अ्रप्रत्यक्ष भेदभाव। गवनर जनरल को यदि 
यह विश्वास होजाय कि कोई निपेधात्मक तटकर था पाबन्दियाँ 
इसी 'उक्त उद्देश्य से लगाई गई हूँ, तो उसे अपनी खास जिम्मे- 
वारियों का प्रयोग कर इन्हें भी रोक सकने का अधिकार होना 
चाहिए।” 

कमेटी की आगे यह भी डर लगा कि कहीं भारत में प्रिठेन 
के व्यापारियों और व्यापारिक हितों के विरुद्ध कोई भेदभाव न 
किया जाय | इसलिए उसने यह भी सिफारिश की कि इण्डिया 
एक्ट में ऐसी भी धाराय होनी चाहिएँ, जो धारासभाश्रों को 
(१) युनाइटिड कि्नडम में बसे हुए आदमियों के भारत में 
प्रवेश करने या उनके “ टेक्स लगाने, यात्रा करने, निवास करने, 
"जायदादः का. मालिक होने, किसी सरकारी पद पर फाम फरने 
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या कोई व्यापार, धन्धा या पेशा करने ” (२) यूनाइटिड किंड् 
: डम में स्थापित कम्पनियों - के भोरत में व्यापार करने और 
(३) भारत स ब्रिटिश जहाज़ों के हितों के विरुद्ध कोई भेद- 
भाव करने से रोक सके |... | + - ्ः 


उपय क्त भेदभाव को रोकने के लिए .कमेटी ने - सिफारिश 
की कि गवर्नर-जनरल :व गवनरों को बसे ही विशेष अधिकार 
देने चाहिए, जेसे तटकरों के वारे सम दिये गये हं। कमेटी ने 
लिखा-- गवर्नर-जनरल ,व .गवनेरों-का. यह फर्म होगा कि 
ये विलों पर अपनी सम्मति देने या रोकने का अपना,अधिकार 
इस्तेमाल मे ल्ञाव | ओर हम्गाय खयाल है के जेसा हम गवनेर- 
जनरल के तटकरसम्वन्धी विशेष उत्तरदायिक्त्व के सिलसिले मे 
साफ़ कर चुके हैं, उसी तरह हिदायतनामा इस वात को साक् 
करे कि गवर्नर जनरल व गवर्नर. ऐसे विलों के बारे में भी 
 सम्सृति देने या रोकने का अपना अधिकार अबश्य प्रयुक्त करे। 
भेदभाव के विधान मे जो लक्षण किया गया है, उसके फेर से 
वे न पड़ंकर यह देखें कि कोई भी. ऐसी वात पास -न' होने दें, 
जिसका परिणाम भेदभावसूलक निकलता हो, भल्ते.हीः उसका 
बाहरी रूप सेदभावमूत्षक न हो.। हस यह भी सिफारिश. करते 
हूं कि हिद्दायतनामे के अनुसार गवर्नर जनरल व गवनर को 
यह भी गुजाइश रहनी चाहिए कि यदि: किसी; मामले मे . उसे 
- यह सन्देह हो कि वह प्रश्नविधान के भेदभावन्सम्बन्धी - उद्देश्य 
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के विरुद्ध जाता है या नहीं, तो वह ब्रिटिश- सम्राट की स्वीकृति 
लेने तक उस विल को स्थगित कर सके ।” 


इन सिफारिशों के अनुसार नया विधान शुरू होने के साथ 
ही आधिक रवाधीनता का कनबेंशन खतस होज्ञाता है। नया 
इग्डिया-एक्ट आशिक प्रश्नों पर भारतीय धारा-सभाओं को 
आज़ादी से कारवाई करने पर भी कई क़ानूनी पावन्दियाँ लगा 
देता है। ये पावन्दियां संरक्षण नाम से मशहूर हैं। इन्हें हम 
दो श्रेणियों म॑ बाँठ सकते हैं। (१) भारत म॑ ब्रिटिश माल के 
आयात के विरुद्ध भेदभाव को रोकने की धाराये ओर (२) भारत 
में ब्रिटेन के व्यापार ओर तिजारत के विरुद्ध भेदभाव को रोकने 
की धाराय | 
ज्वायण्ट सिलेक्ट कमेटी का विश्वास था कि भेदभाव दो 
तरह से हो सकता हे--शासन-प्रवन्ध द्वारा या क़ानून द्वाया। 
उसे यह सनन्‍्तोष था कि शासनग्रवन्ध में कोई भेदभाव करना 
अक्रियात्मक और असम्भव हैं। इसलिए उसमें ऐसी धाराओं 
की जबरदस्त सिफ्रारिश की कि क्लानूनी तोर पर भेदभाव क़तई 
- न किया जा सके। इसके अलावा कमेटी ने सब क्रिस्मों के 
भेदभाव रोकने की शक्ति देने के लिए गवर्नर जनरल व गवर्नरों 
पर खास जिम्मेवारियाँ डाल दीं । | 
अब हमे नये विधान के भेदभाव-सस्वन्धी खास धाराश्रों 
और उनके इस्तेमाल पर विचार करना चाहिए ।.भारत में 
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नये विधान की - श्रिटिश माल के आयाव पर भेदभाव करने 
पर गवनमेण्ट आफ़ इण्डिया एक्ट के श१रवें 
सेक्शन के द्वारा पावन्दी लगायी गयी है । इस 
सेक्शन से गवर्नर जनरल की खास ज़िम्मेवारियों का वर्णन 
किया गया है । इनमें से एक खास जिस्मेवारी यह है---''किसी 
भी ऐसी कारेवाई को रोकना, जिससे इंग्लेण्ड में वने माल की _ 
भारत में आमद पर भेदभाव या दण्डस्वरूप कोई पावन्दी लगे ।” 
संक्‍्शन १२ (२) में यह बताया गया है. कि इन खास ज़िम्मे 
वारियों को निभाते हुए गवर्नर जनरल अपनी निजी समझ के 
अनुसार ही कोई क़दम उठायग़ा। सेक्शन ६ (३) में कहा 
गया है कि खास जिस्मेवारियों के सम्बन्ध में गवर्नेर-जनरल 
का फ्रेसला आखिरी होगा और उसकी किसी कारवाई पर 
“४ यह पूछा नहीं जा सकेगा कि उसे यह्‌ क़दम उठाना नहीं 
चाहिये था या उसे अपनी निजी राय पर अमल नहीं करना 
चाहिये था ।” गवर्नर-जनरल जहाँ तक अपनी निजी राय से 
कोई कारवाई करता है, वहाँ तक वह सेक्शन १७ (१) के 
अनुसार ब्रिटिश सरकार के नौकर ओर ब्रिटिश पालंमेण्ट के 
प्रति जिस्मेवार भारतमंत्री के मातहत रहता हे । लेकिन उसी 
सेक्शन में यह भी बताया गया है कि “गवर्नर जनरल की 
किसी कारवाई पर यह सवाल उठाया नहीं जा सकता कि क़ानून 
की-धाराओं की- इच्छा के मुताविक यहः काम नहीं हुआ |? 
.“ज्वायण्ट' पालेमेण्टरी केमेटी की सिफारिशों के:असलुंसार 


कुछ धारायें 
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_ गवर्नुर-जनरल के नास हिंदायतनामे में तटकर-सम्बन्धी खास 
ज़िम्मेवारियों की व्याख्या की गई है। इसके अनुसार निम्न- 
लिखित चांर अवस्थाओं मे गवर्नेर-जनरल को दस्तंदाज़ी करनी 
चाहिए: 

( १) भेदभावमूलक तटकर या आयात पर भेदभावमूलक 
पावन्दियों के द्वारा प्रत्यक्ष भेदभाव। 

(२ ) साल की विभिन्न क्विस्मों पर अलग-अलग तटकर द्वारा 
अप्रत्यक्ष भेदभाव । 

( ३ ) पाबन्दी लगानेवाले तटकर, और 

(४ ) और कोई ऐसा क़दस, जिसका वाह्मरूप भले ही भेद- 
भावमूलक न हो, लेकिन उसका परिणाम भेद्भावमूलक हो । 

उपयु क्त विवरण से यह स्पष्ट है कि स्रिटिश माल पर भेद्‌- 
भाव या पाबन्दी की इतनी विस्तृत और व्यापक व्याख्या की गई 
है कि भारतीय धारासभा भारतीय धन्‍न्धों की उन्नति वी दृष्टि से 
कोई भी तटकर लगाने का प्रश्ताव रखे, गवनर-जनरल मजे से 
उसमें दस्तंदाजी कर सकता है। हिन्दुस्तान ग्रेटत्रिटेन की अपेक्षा 
* अन्य विदेशों को ज्यादा साल भेजता है। लेकिन इस नये 
घिघान के अनुसार आपसी अदल्-बदल के सिद्धान्त पर किसी 
भी साम्राज्य भिन्न देश के साथ सन्धि करना असम्भव हो 
जायगा, क्योंकि दरएक तटकर से ब्रिटिश साल-को काफ़ी बढ़ी 
रियायत मिलनी चाहिए। फिर गवरनर-जनरल किसी भी देश के 
साथ की गई अदल-बदल की सन्धि को चाल होने से यह दलील 
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देकर रोक सकता ह्ठैकि सन्धि से त्रिंटिश मालें की आमद 
पर घुंरा असर 7६ सकता हे) दरअसल, गवर्नर-जनरल अपनी 
खास जिस्मेवारियो * इस्तेमाल को जायज ठहर सकेता है, 
अगर एक भी लिंटिश व्यवसाय यह, दिंखादें कि भारत की तटकर 


वाला है. । १६९६ शासनविधान में ऑल स्वाधीनता नाम के 
लिए तो स्वीकार करली गई थीं; लेकिन नये विधान से तो नई- 
नई कानूनी पावन्दियों. लगाकर भारतीय धारणसभाओं की वह 
आजादी भी छीनली है। इई्सलि- भारत को. जबरदस्ती इम्पी- 
स्यिल प्रिफ़रस अपने सिर पर लादना दी होगा । और दस ऊपर 
यह दिंखा ही छ० +- कि हिन्दुस्तानी मोल की सिकासी और 
हिन्दुस्तानी भरर्हित के खयाल से इम्पीरियल मिकरस की नीति 
बहुत ही खतरनाक है | दरअसल नया विधान तो इतना खराः 
है कि उससें हिन्दुस्तानी घन्ध। को जो थोड़ा वहते संरक्तण आज 
मिला हुआ हैं बह भी खतरे में पढ़ जाया ! रा 
भारत में प्रिदेन के व्यापारिक हितों की पूरी रचा की ग्रप्टी 
भी नये एक्ट के सकने १११-११८ छारा दीगई दे. । 
हिन्दुस्तान में आने-वालि विदेशियों पर केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकार जो भी पावन्दिय लगावेगी, सर्चशन १११(०)).के 
द्वारा वे ल्रिटिश नागरिकों पर नहीं लग सर्कंगी । वे खुहमखुला 


भारत की आधिक चतंत्रता हे 


यथेष्ट संख्या में भारत आकर बस सकेंगे। इसी सेक्शन “वी! 
उपधारा द्वारा भ्रेटब्रिटेन के ब्रिटिश नागरिकों पर कोई पावन्दी 
लगाकर उन्हें किसी लाभ की प्राप्ति, ज़ायदाद की खरीद-बिक्री, 
सरकारी ऊँचे पद पर नौकरी, कोई आजीविका करने, व्यापार 
या क़ारोबार करने वरगरेरह से वंचित नहीं किया जा सकता। 
अदले-बदले में समानता दिखाने के लिए यह भी कह दिया गया 
है कि यदि प्रिटिश सरकार भारतीयों पर कोई पावन्दी इंग्लेण्ड 
में लगावे, तो भारत-सरकार को भी यह हक्क होगा कि वे ब्रिटिश 
नागरिकों पर भी वे पावन्द्याँ लगा सके । 


आज देश के आर्थिक-जीवन में विदेशियों ने जो ऊचे-ऊँचे 
' अधिकारपूर्ण पद प्राप्त कर लिये हैं, ऊपरिलिखित ये सब धारायें 
भारतीय धारासभाओं से उन्हें उन पदों से हटाने का अधिकार 
भी नहीं देतीं । हिन्दुस्तान में प्रायः सब ऊँची सरकारी नौकरियों 
आर व्यापार करनेवाली ब्रिटिश कम्पनियों में ऊंचे-ऊचे पदों पर 
छग्रेज लोगों का दी अमली इजारा-सा दीखता है । इनके 
अलावा ब्रिटिश व्यापारियों, कम्पनियों के एजण्टों ओर कारो- 
वारियों की भी एक काफ़ी बड़ी तादाद देश में हमारे आर्थिक 
जीवन पर क़व्ज़ा किये हुए है। यह ठीक है कि इसके बदले में 
हिन्दुस्तानियों को भी ब्रिटेन में ये सब काम करने के जो अधि- 
कार मिले हुए हैं, लेकिन दरअसल इसका कोई मतलब नहीं 
मिकलतवा | ऐसे भारतीयों की संख्या अगुलियों पर गिनी जा 
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सकती है, जो इंग्लैंस्ड में व्यापार या व्यवसताट मे लगे हाँ, 
श्रथवा वहाँ कोई अपना कारोबार चंलाते हों। किसी सरकारी 
पद पर तो एक भी. भारतीय नहीं रखा जाता । इसलिए इन सव 
धाराओं का ' क्ेचल थही परिणाम होगा कि हिन्दुस्तान आँग्रेज़ 
लोगों के लिए पैसा कमाने का स्थायी क्षेत्र बना रहेगा । 

भारत की केन्द्रीय या भान्तीय सरकार भारत में व्यापार 
करनेवाली अँग्रेज़ी कम्पनियों पर कोई निर्यत्रण नहीं रख 
सर्कींगी । ब्रिटिश क़ानून के अनुसार वनी हुई अंग्रेज कम्पनियों, 
या उनके संचालकों, शेयरहोल्डरों, बाण्डहोल्डरों, अफसरों; 
एजेण्टों और कर्मचारियों पर सैक्शन ११३ के अनुसार हिन्दुस्तान 
का केम्पनी-क़ानून लोगू नहीं हो सकता । भारतीय घारासभायें 
इस देश में व्यापार करनेवाली अँग्रेज़ कम्पनियों को यहाँ के 
कम्पनी-क्ानून के अनुसार स्थापित होने के लिए बाधित नहीं 
कर सकती और न ही उनके रजिस्टर्ड आफ़िस; श्रतिपादिंत पृजी 
की मुद्रा, कम्पनी के संचालकों, कर्मचारियों; एजेस्टों और शेयरे- 
होल्डरों वगैरह की राष्ट्रीयता, लिवास आदि के सम्बन्ध में कोई 
पावन्दी ही लगा सकती हैं। इसी सैक्शन में यह भी लिखा है 
कि केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों के नियमों ढारा भारतीय 
कम्पनियों को उस से छूट या रियायत्त आदि जो कुछ मिलेगी; 


_ 


ब्रिटिश कम्पनियाँ भी उसी व्यवहार की हकदार होगी । भारत में 


काम करनेवाली आऔँग्रेज़ कम्पनियों को जो इतने अधिकार दियि 
गये हैं, उन्हें यह कहकर अदल-वदद का नास देदिंया गया दे 


"भारत की आर्थिक स्वतंत्रता १०१ 


कि ये अधिकार तभी तक रहेंगे, जब तक ब्रिटेन में भारतीयों को 
भी ये रियायतें दीजाती रहेंगी। 
सेक्शन ११२ भें बतलाया गया है कि टेक्स लगाने के सम्बन्ध 
में भारतीय कम्पनियों के साथ एक-सा व्यवहार किया जायगा | 
सेक्शन ११६ में एक और महत्त्वपूर्ण वात कही गई है कि 
व्यापार-उयवसाय की उन्नति के लिए हिन्दुस्तानी खज़ाने से जो 
सहायता विविधरूपों में भारतीय कम्पनियों को दी जायगी, 
भारत में काम करनेवाली अंग्रेज कम्पनियाँ भी उस सहायता 
की हक़्दार होंगी | यह रियायत भी अदृल-बदल वाली होगी । 
. हम ऊपर यह कह आये हैं कि ब्रिटिश पू जी कहाँ तक हिन्दु- 
स्तान के आर्थिक-जीवन में प्रवेश कर चुकी है। १६२२-२३ में 
कुल ७२० विदेशी कम्पनियाँ भारत में 
काम कर रही थीं, - जिनकी कुल वसूल 
शुदा पूंजी ४८ करोड़ ७० लाख पोण्ड 
थी। १६३१-१२ तक इन कम्पनियों की संख्या बढ़कर ६११ ओर 
पूँजी ७५ करोड़ ६० लाख पौण्ड या १० अरब ८ करोड़ रुपये 
होगई । इनमें से मुख्य कम्पनियाँ निम्नलिखित थीं;-- 
सं० वसूलशुदा पूँ जी (लाख पोण्ठों में) 


भारत में त्रिदिश कम्प-* 
नि्यों का प्रभ्नत्व 


चेंक ओर कर्ज २६ ६६३ 
बीमा १४३ घण्टे 
' जद्दाज़ी कम्पनियाँ श्८ ४१३ 


ध्जे है कट 
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सं० वसूलशुदा पूंजी (लाख पौण्डों में) 


रेलवे और ट्ामवे श्प ९्प्र८ 
व्यापार और व्यवसाय ३५६ ३्०्ध्य 
चाय श्द्व० 'श्झर 
खान तथा पत्थर आदि क्‍ 
खोदना (सोने को छोड़कर) ३४ .._ ११३१४ 
जूट मित्र ४ - “- रद 


ये कम्पनियाँ सिरे नक्ा या दूसरे पावनों के द्वारा हिन्दुस्तान 
से दरसाल सिरे करोड़ों रुपया ही विदेशों में नहीं भेजती, लेकिन 
वे सारे भारतीय व्यापार व व्यवसाय को विदेशियों के प्रभाव में 
रखने की भी पूरी कोशिश करती हैं । यह बात सभी जानते ढं 
कि भारत में काम करनेवाले ब्रिटिश बैंक भारतीय व्यावसायिक 
या व्यापारिक हितों के साथ पक्षपातपूर्ण विरोधनीति वर्तते हैं | 
नये भारतीय कारखाने या व्यापारिक कम्पनियाँ आर्थिक दृष्टि से 
कमज़ोर होने के कारण इन सम्पन्न ओर वलशाली विदेशी कस्प- 
नियों का सुकाविला नहीं कर सकतीं। ओर इसलिए उन्हें अपनी 
सत्ता के लिए भी वहुत अधिक निराशापूर्ण संघर्ष करना पड़ता 
है। यदि हिन्दुस्तानी व्यापार-उयवसाय ने उन्नत होना है, तो 
उन्हें विदेशी कम्पनियों के मुक़ातिले से बचाने के लिए संरक्षण 
देने की आवश्यकता पड़ेगी दी, लेकिन नये शासनविधान में 
भारतीय द्वितों के लिए कोई खास संरक्षण देता भारत के 
सामथ्य से बाहर की वात है । 
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ब्रिटिश कम्पनियों को हिन्दुस्तान के कम्पनी-क्रानून की 
धाराओं से बरी रखने का मतलब यह है कि इन कम्पनियों के 
भारतीय ग्राहक इन कम्पनियों की आशिक स्थिति, लेन-देन आदि 
से विलकुल अन्धकार में रहें और दीवाला निकलने की हयालत 
मे घुरी तरह से नुक्सान उठावें। भारतीय कम्पनियों को इन्कम- 
टेक्स सें अगर कुछ छूट दीगई है, तो ब्रिटिश कम्पनियों को 
उसका अधिकारी बनाने का सतलव यह है कवि विदेशी कम्पनियों 
के द्वित के लिए हिन्दुस्तान का खज़ाना नुक्सान वरदाश्त करे । 
विविध आर्थिक सह्दायताओं के बारे म॑ भी एक-से व्यवहार का 
परिणास यह होगा कि विदेशियों के व्यापार व उद्योग-घन्धों 
को बढ़ाने के लिए भारतीय कर-दाताओं पर भी मुक्त में 
भार पड़ेगा। 

एक्सटनल केपीटल कमेटी ने भारत मे बाहर से आये हुए पूं जो- 
प्रवाह से उत्पन्न समस्‍या पर विचार किया था और यह सिक्कारिश 
की थी कि इसका एकमात्र हल हिन्दुस्तान की पूजी के साधनों 
का विक्वास करना हे । लेकिन नये शासन-विधान ने जो आर्थिक 
ओर राजनैतिक व्यवस्था की है, उसमें तो यह नामुमकिन हो 
जायगा | पिछले यूरोपियन युद्ध के बाद हिन्दुस्तान मे तटकरों 
में वृद्धि हुई थी । इसका एक परिणशास यह हुआ कि तटकरों से 
बचने के लिए विदेशी पृ जीपतियों ने यही पूँजी लगाकर कार- 
खाने बनाने शुरू कर दिये । १६२२-२३ ओर १६३१-३२ के बीच 
में विदेशी कम्पनियाँ ५४ फ्रीसदी बढ़ गई । नये विधान ने विदेशी 
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कम्पनियों को जो सहूलियतें दी हैं, उनसे तो विदेशी कम्पनियों 
को हिन्दुस्तान में आने का और भी उत्तेजन मिलेगा । 


अदल-बदल का यहाँ भी नाम ले लिया गया है, लेकिन यह 
वहुत अ्रमपूर्ण है । दिन्दुस्तान का पूँजीपति ग्रेंटन्रिटेन मे बहुत 
कम पूँजी लगाता है । प्रेटब्रिठेन में 
काम करनेवाली हिन्दुस्तान की कम्पनियों 
की संख्या वहुत ही थोड़ी है | वह अँगुलियों पर गिनी जा सकती _ 
है। इसके सरकारी आँकड़े नहीं मिलते, लेकिन इस्डियन चेम्बर 
आफ़ कामसे के अनुसार कुल ४२ भारतीय कम्पनियाँ ग्रेटन्रिटेन 
में काम कर रही थीं, जिनमें १० कम्पनियाँ नियात-आयात का, 
४ निर्यात का, ४ पूर्वीय कलासम्बन्धी, ३ रिस्टोरेण्ट, २ चटनी 
मसाले का, ४ मोती वगैरह जवाहरों की दलाली का, १ दरियों का _ 
ओर १ तमाख्‌ के आयात का काम करती थी। भविष्य में ऐसी 
कोई आशा भी नहीं है कि इन कम्पनियों की संख्या बढ़ेगी, 
क्योंकि सम्पन्न और सुसक्षठित ब्रिटिश कम्पनियों से मुक्काविला 
करना वहुत कठिन है | इसलिए अदल-बदल की नीति का लाभ 
सिर्फ़ एक पार्टी--भेटल्रिटेन को ही सिलेगा ओर भारतीय व्यापार- 
व्यवसाय को बहुत बढ़ी बाधाओं का सामना करना पढ़ेगा और वे 
भविष्य में उनकी उन्नति पर वहुत बुरा असर डालेंगी । 


 भ्रदुल-बदल का धोखा 


सेक्शन ११४ के अनुसार भारत में ब्रिटिश जहाज़ी हितों 
को बिलकुल सुरक्षित कर दिया गया है । इस घारा के अनुसार 


सांद बका 


पद न 


ञऊ_ 
ल्‍ः खाक 


'- भारत. की आर्थिक स्वतंत्रता . १०४५ 


“इंलेए्ड में रजिस्टर्ड किसी भी 
जहाज, उसके सालिक, अफ़सर, 
मह्वाह, मुसाक्षिर या साल पर संघीय या प्रान्तीय सरकार का कोई 
ऐसा क़ानून लागू न हो सकेगा, जो उनके विरुद्ध हो और प्रिटिश- 
भारत सें बने ज़हाज़ों के अनुकूल पड़ता हो ।? अदल-बदल का 
रूप यहाँ भी यह कहकर दे दिया है कि ब्रिटेन में भारतीय 
जहाज़ों पर ऐसा कोई क़ानून लागू न होगा, जो ब्रिटिश जहाज़ों 
के मुक़ाबिले में उनके विरुद्ध जाता हो । 


अ्रभ्ज़ी जहाज़ी कम्पनियाँ 


यह स्पष्ट है कि इस नियम के बाद भारतीय घारा-सभाएँ 
हिन्दुस्तान के जहाज्ञलयवसाय की कोई खास सहायता नही कर 
सकतीं । मिस्टर एस० एन० हाजी ने १६२८ में भारतीय तट- 
व्यापार.को केवल .भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित करने के 
लिए असेम्वली में एक बिल पेश किया था। वैसा विल पेश 
“करना भी इस नये विधान में ताक़त से वाहर दो जायगा। 
' अदल-बदल-का यहाँ भी दरअसल कोई. मतलब द्वी नहीं निक- 
लता | भारत: के तट-ब्यापार और सामुद्रिक-ठ्यापार दोनों पर 
आय: ब्रिटिश जहाज़ों का ही एकाधिपत्थ-सा है। भारतीय जहाज 
का हिस्सा तो तट-व्यापार में सिरे १३ फ्रीसदी और सामुद्रिक 
व्यापार में सिरे २ फ़ीसदी है। ग्रेंटन्रिटेन के सामुद्रिक-यापार 
में हिन्दुस्तानी जहाज़ों का कोई हिस्सा नहीं है । इसलिए अदल- 
बदंल का सिर यही अर्थ है कि हिन्दुस्तान की अपने ज॑ हाजी 


१०६ अंग्रेज़ी राज्य में : हमारी देशा 


हितों की रक्षा करमे की इज्ञाज़त नहीं होगी और भारत 
के सामुद्रिक व्यापार में ऑग्रेज़ी जहाजं का प्रभुच््व वैसे ही 


क्रायम रहेगा। 


जेसा कि हम ऊपर लिख आये हैं, गवर्नेर-जनरल ओर 
गवनेरों की खास ज़िम्मेवारियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्त, कानूनी 
या शासन-प्रवन्ध-सम्बन्धी सभी तरह के 
भेदभाव को रोकना शामिल है। धारा-सभा- 
सस्वन्धी मामलों में गवर्नर-जनरल ओर 
गवरनेर अपनी समझ के अनुसार ऊपर लिखे विधान की क़ानूनी 
बातों का मतलब निकालकर यह फ्रेसला करेंगे कि अम्ुुक धारा- 
सम्बन्धी सामले में उन्हें अपनी खास ज़िम्मेवारी को इस्तेमाल में 
लाना चाहिए या नहीं। लेकिन शासन-प्रअन्ध के ज्षेन्न में तो वे 
यह सोचने में विलकुल ,खुदमुख्त्यार हैं कि अमुक प्रवन्ध से 
भेदभाव पेदा होता है या नहीं। फिर भी शासन-प्रवन्ध-सम्बन्धी 
भेदभाव का क्‍या अथ लगाया जायगा, इसका कुछ पता सर 
सेमुअल होर की उस गवाही से लग जायगा, जो उन्होंने ६:नव- 
म्वर १६३३ को ज्वायण्ट सिलेक्ट कमेटी के आगे दी थी । 

सार्क्विस आफ़ ज़टलेण्ड--मान लीजिये कि एक प्रान्तीय 
सरकार ने किसी सावेजनिक कारय के लिए--सड़क या इमारत 
बनाने के लिए टेण्डर माँगे ओर यह भी मान लीजिये कि गुणों 
के अनुसार एक ब्रिटिश कम्पनी के टेण्डर सबसे अच्छे दें, 
लेकिन प्रान्तीय सरकार उसे स्वीकार नहीं करती और एक विशुद्ध 


शासन-इत् में 
गवनर के अधिकार 


भारत की आर्थिक स्रतंत्रता १०७ 


भारतीय कम्पनी के टेण्डर मंजुर कर लेती है । मेरी सम्मति में 
यह भी एक प्रकार का भेदभाष ही है, जो पेंदर हो सकता है । 
क्या इन हालतों में गवर्नर का टण्डरों की परीक्षा करके यह 
कहना ठीक न होगा कि ब्रिटिश कम्पनी का टेण्डर प्रान्तीय 
सरकार के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है ओर इसलिए--- 
सिफ्र इसी कारण ब्रिटिश टेण्डर को स्व्रीकार कर लेना चाहिए ? 

सर सेमुअल होर--जरूर, यदि यह गम्भीर मामला हो । 

सर आरिटन चेम्बरलेन--मानलो क्लि गवनर यह देखता है 
कि क्लीमत का खयाल किये घिना ही भारतीय कम्पनी के टेण्डर 
स्वीकार कर लिये गये। मेरा खयाल दे कि आप यह मानगे कि 
यह भेदभाव है और गवर्नर को दस्तंदाजी करनी चाहिए । 

सर सेमुअल होर--जरूर । इस प्रकार के मामले में गवर्नर 
जाँच करायगा और जच उसे यह तसल्ली हो ज्ञायगी कि भेद्‌- 
भाव किया गया है, तो वह दस्तंदाज़ी करेगा । 

सर आरस्टिन चेस्वरलेन--एक ऐसे मामले की कल्पना करिये 
कि सरकार खुलेआम टेण्डर नहीं माँगती। दोनों प्रिटिश व 
हिन्दुस्तानी कम्पनियों के समथ होते हुए भी वह्द सिफ्र भारतीय 
कम्पनियों से टेण्डर माँग लेती हे | क्या ऐसा मामला भी गवनेर 
को दस्तंदाजी करने का मीक़ा देता है ! 

सर सेमुअल होर--मेरे खयाल में गवर्नर को ऐसे मौक़े पर 
जाँच करने और यह तसल्ली करने का पूरा हक़ है. कि सेदभाव 
किया गया है या नहीं ९ 


श्ण्द अग्रेज़ी राज्य में : हमारी दशा 


.. सर आटएिन चेम्वरलेन--यदि जाँच के बाद वह इस नतीजे 
पर पहुँचे कि भेदभाव किया गया है, तो क्‍या उसे ठेके को रद 
करने का हक़ है ? 

सर सेमुअल होर---उसकी शक्ति असीमित है । 

सर आस्टिन चेम्वरलेन--क््या वह जाँच द्वोने तक ठेके को 
स्थगित कर सकता है 

सर सेमुअल होर--हाँ।' 

सर सैमुअल होर के उपयुक्त उत्तरों से इंस बात में कोई 
सन्देंह बाक़ी नहीं रहता कि भारतीय व्य(पार, व्यवसाय, जहाज 
आदि को संरक्षण और सहायता देने के मामलों में भारतीय 
मंत्री को नये विधान में कितना थोड़ा अंधिकार है । भारत पर 
ब्रिटिश पूँ जी का वर्तमान प्रभुत्त्व वेसे ही क्रायम रहेगा। 


आमदनी पर जनता का नियंत्रण 


किसी भी प्रजातंत्र की सच्ची कसौटी है सरकार की आमदनी 
ओर खच पर धारा-सभा का नियंत्रण | संसार के सभी प्रजातंत्र 
देशों में धारा-सभाओं का आर्थिक प्रश्नों पर पूर्ण अधिकार होता 
है | धारा-सभाओं के जिन अधिकारों की सबसे अधिक फ़िकर 
की जाती है, उनमें से खज़ाने पर नियंत्रण बहुत मुख्य अधिकार 
है, लेकिन भारत में श्थिति इससे बिलकुल उलटी है। १६१६ के 
सास्टेग्यू चेग्सफ्रोड सुधारों के शुरू होने तक शासक ( केन्द्र में 
सपरिपद्‌ गवर्मर-जनरल ओर प्रान्तों में सपरिपद्‌ गवनर ) 
थ्र्थिक प्रएनों पर पूरा क्व्जा रखते थे | नाममात्र की लेजिस्लेटिय 
फोसिलों को सरकारी आमदनी ओर खच पर कुछ भी कहने का 
अधिकार न था। ु 

१६१६ के सुधारों से स्थिति में थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ । 
फ्लेन्द्रीय सरकार में वजट के थोड़े से हिस्से पर धारा-सभाओं का 
मत लिया जाने लगा। लेकिन कुल ख् का 
८० फ्रीसदी सपरिपद्‌ गवर्भर-जनरल के पूर्ण 
नियंत्रण में रहा । उस पर धारा-सभाओं का मत लिये जाने की 


केन्द्रीय बलठ 


९१९० अग्मेज़जी राज्य में : हमारी दशा 


ज़रूरत नहीं समझी गयी | इस ८० फ्रीसदी रक्तम में निम्नलिखित 
मद शामिल इँ--सेना, राजनीतिक और धार्मिक-विभाग, सरकारी 
क़ज्जे, भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त कर्मचारियों व उनपर निर्भर लोगों की 
तनख्वाहें ओर पेंशन । लेकिन मत ली जानेवाली रक़मों पर भी 
धारा-सभाओं का एकाधिकार नहीं हे । यदि असेम्बल्ली वजट की 
किसी माँग को नामंजूंर करदे, तो गवर्नर-जनंरल को यह कहकर 
उस रक़म को फिर वहाल करने का हक़ है कि उसकी खास 
ज़िम्मेवारियों को निभाने के लिए वह माँग बहुत ज़रूरी है। 
गवर्नेर-जनरल ने सुधारों के चाह्व होने के वाद से बहुत से 
अवसरों पर अपने इस अधिकार का इस्तेमाल किया है। इस 
तरह सुधारों ने वस्तुत: घारा-सभाओं के हाथ में कोई वास्तत्रिक 
अर्थसम्वन्धी अधिकार नहीं सीपा | वजट के चहुत छोटे से हिस्से 
पर ही धारा-सभा वोट दे सकती है, लेकिन उस पर भी शासकों 
की सम्मति के विरुद्ध अपने निर्णय का पालन कराने में 
असमथ है । 


प्रान्तों में सुधारों ने दो असली शासन क़ायम किया था | 
इस शासन में धारा-सभाओं की राष्ट्र -निर्माण के कुछ कामों पर, 
( जिन्हें हसंतान्तरितं चिभाग” या फछार्शशप80े 
[060 670॥8 कहते हूँ) अधिक अधिकार दिया 
गया। इन विभागों सें कुछ उल्लेख योग्य ये हँं--सावेजनिक 
स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण कांये, खेती, स्थानीय 


प्रान्तों में 


आमदनी पर जनता का नियंत्रण ११ 


स्वायत्त शासन, और व्यवसाय । शेष विभागों को सुरक्षित 
विभाग ( ९8९/४९१ 672४7 ९78 ) कहते हैं, क्योंकि इनपर 
केवल सपरिषद्‌ गवनर का अधिकार व नियंत्रण है। इन 
सुरक्षित विभागों में से खास-खास ये हँ--न्याय,-पुलिस, जेल, 
मालगुज़ारी, प्रबन्ध, सिंचाई, दुमिक्ष-सद्ययत', अखबारों का 
नियंत्रण, किताबें, छापेखाने ओर कारखानों का निरीक्षण । 


प्रात्तीय धारा-सभाओं को सारे बजट पर मत देने का 
अधिकार दिया गया, लेकिन यदि सुरक्षित विभाग की कोई माँग 
प्रान्तीय-सरकार अस्वीकृत करदे, तो गवनर को यह अधिकार 
दिया गया कि वह यह घोषणा करदे कि उस विभागं के प्रति 
उसकी खास ज़िम्मेवारियों को निभाने के लिए वह माँग 
आवश्यक थी। वस, इसके बाद वह माँग पास और धारा-सभा 
द्वारा स्वीकृत समझी जाती थी। यदि किसी हस्तान्तरित विभाग 
की कोई साँग अस्वीकृत करदी जाय, तो गवनर उस माँग को 
सिर्फ़ तभी चहाल कर सकता था, जब चह प्रमाणित करदे कि 
प्रान्त की रक्ता ओर शान्ति तथा उस विभाग के ठीक तरह चलते 
के खयाल से उसका हस्ताक्षेप ज़रूरी है। इस तरह सभी 
आर्थिक मामलों में गवनेर आखिरी निर्णायक था। उसके 
आर्थिक अधिकार इतने अधिक व्यापक थे कि वह रक्ित-विभाग 
की तरद्द हस्तान्तरित विभागों में भी वड़ी आसानी से दस्तंदाज़ी 
कर सकता था। साइमन कमीशन ने भी स्वीकार किया था कि 


श्श्र अंग्रेज़ी राज्य में : हमारी दशा 


गवर्नर धारा-सभाओं की इच्छा के विरुद्ध अपने अधिकारों का 
प्रयोग बहुत वार करते रहते थे। साइमन कमीशन ने लिखा था-- 
/ रक्षित विभागों की अस्वीकृंत माँगों को फिंर-से वहांल करने 
के अधिकार का इस्तेमाल गवनर प्राय: खूँब करते थे । हक 
१६२४-२४ में बड्मल की भाँति मध्यप्रान्त मे रवराज्यंपार्टी की 
भद्ग करंते की नीति के -परिणशामस्वरूप सास-का सारा व्जट ही - 
अस्वीकृत कर दिया था। इसे वहाल कर दिया,गया । रक्षित- 
विभाग के अव्न्ध के किसी अद्ज की नीति पर आलोचना करने 
के लिए सिर्फ़ एक भाग की. कटोती की जगह सारी माँग को ही 
उड़ा देने की अथा कई ग्रान्तों में प्रचलित थी । ऐसी अस्त्रीकत 
रक़्मों की फिर वहाली भी प्रायः होती रहती थी। ****** हस्ता- 
न्तरित-विभागों की माँग कस अस्वीकृत होती थीं । उनमे जयादा- 
तर बचत के खयाल से ही कमी होती थी ।” हस्तान्तरित विभागों 
की माँगों के कम रद होने का एक कारण यह था कि- वे प्राय: 
राष्ट्रननिर्माण से सम्बन्ध.रखती थीं और इस ओर सरकार कभी 
भी पर्याप्त ध्यान नहीं देती थी | आर्थिक. मामलों म॑ गवनेरों के 
हस्ताक्षेप का सब जगह प्राय: एक ही. उद्देश्य रहता था कि हरता* 
न्तरित विभागों- का वलिदान कर रक्षित-विभ्ार्गों कें लिए पैसा 
सलिकालना ।- दरअसल रक्षिव-विभांग कुल प्रान्तीय आमदनी के 
इतने 'वड़े भाग पर क्ब्ज़ा कर लेते थे कि राष्ट्र-निमोण के 
विभाग सदा अनुन्नत ओर कह्जभाल रह जाते थे | | 


भारत की आशथिक स्वतंत्रता ११३ 


इस तरह केन्द्र और प्रान्तों दोनों जगह १६१६ के सुधारों ने 
“घारा-सभाओं को कोई सच्चे आर्थिक अधिकार नहीं दिये । 


.... ब्रिश्श साम्राज्यवाद के ससर्थक देश के राजस्व पर शासकों 
के एकाधिपत्य का समर्थन करते हुए कहते हैँ कि पालंमेण्ट के 
सिर पर भारी जिस्सेवारी हे । उसे हहन्दुस्तान में रक्ता के काझी 
साधन रखते हूँ, देश की साख भी बचात्ी है, यह भी देखना है 
कि ब्रिटिश पूंजीपतियों के हितों को नुक्सान न पहुँचे और 
भारत-मंत्री ढ्वरा नियुक्त अफसरों की तनख्वाहें, पेंशन, पारि- 
चारिक पेंशन तथा प्रोविडेण्ट फाड की अदायगी की चिन्ता से 
भी मुक्त रदना है! 
नया शासन-विधान इस स्थिति को कहाँ तक बदलता है ९ 
५६३४ का गवनेसेण्ट आफ इस्डिया एक्ट केन्द्रीय खर्चों को दो 
श्रणियों में वॉटता हें--(१) संघ की 
आमदनी के ज़िम्मे लगाया गया खर्चे 
ओर (२) संघ की आमदनी में से 
किया जानेयाला प्रस्तावित ख़च । पहले हिस्से पर संघ की धारा- 
-सभा सत नहीं दे सकती। बह खो तो संघ सरकार को 
सबसे पहले करना होगा। इसमें निम्नलिखित खच शामिल 
हं:-- सेना, धार्मिक विभाग, पोजलिटिकल डिपाटसेण्ट, सरवारी- 
ऋण, पिछड़े हुए प्रदेश, गवर्नर-जनरल, उसके फोसिलर, परा- 
मर्शदाता, मंत्री, एडवोकेट जनरल, चीफ कमिश्नर ओर फ्रेडरल 


नया विधान शोर शअ्र्ण 
पर लोक-नियम्रण 


११७. अंग्रेजी राज में : हमारी दशा 
कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते । ये सव खच मिलाकर 
केन्द्रीय-लरकार के कुल खच का ८० फ़ीसदी भाग होते हैं। 
सिक्के गवनेर-जनरल को ही यह फ्रेंसला करने-का हक़ है कि 
अमुक प्रस्तावित खच किसी ऐसे मद से सम्बन्ध रखते हैं या 
नहीं, जिस पर सत नहीं लिया जाता। उसका फ़ेसला आखिरी 
फ्रेसला होगा । द 

दूसरी श्रेणी के खर्चा पर मत लिया जा सकता है | लेकिन 
ये खच्चे कुल केन्द्रीय खचों के १५ फ़ोसदी से कुछ ही ऊपर हैं । 
यह खर्च भी संघीय-घारा-सभा के पूण नियंत्रण में नहीं हे । 
यदि गवर्नर-जनरल यह समझे कि उसकी ख़ास अज़िम्मेवारियों के 
निभाने के लिए धारा-सभा द्वारा पूरी या आधी अरबीकृत कोई 
माँग ज़रूरी हैं, तो उसे वह वहाल करने का पूरा हक़ है। ये 
खास ज़िम्मेवारियाँ इतनी व्यापक ओर क्षेत्र के सम्बन्ध में 
इतनी लचकीली हैं कि गवर्नेर-जनरल धारा-सभा हारा अस्वीकृत 
या कम की गई हरएक माँग को फिर वहाल कर सकता है | यह 
भी देखने योग्य वात है कि जहाँ १६१६ के विधान के मातहृ॒त 
धारा-सभा द्वारा अस्वीकृत या कम्र की गई रक़म को सपरिषद्‌ 
गवर्नर जनरल वहाल कर सकता था, वहाँ नये विधान में अकेल्ञा 
गवर्नर-जनरल ही अपनी समझ के अनुसार बहाल कर सकता 
है। .इसके अलावा गवनेर-जनरल की अनुमति लिये विना 
टैक्‍स लगाने, खर्च करने ओर क्र लेने के बारे में संघीय-घारा- 
सभाएँ किसी आर्थिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं । 


भारत की आर्थिक सतंत्रता ११४ 

लेकिन वात यहीं तक -ख्तम नहीं होती । भारत में लगी 
ब्रिटिश-पूँ जी को पूरा रक्षण देने के लिएफेडरल रिजर्वयक व रेलवे 
को संघीय-धारा-सभा के नियंत्रण से घिल- 
कुल स्वतंत्र .रखा गया है। गवर्नर-जनरल 
को यह अधिकार है. कि वह अपनी समम के पअनुसार रिज़ये 
वंक के गवनर और डिपुटी-गवर्नर को सियुक्त करे या हृटाये; 
'डायरेक्टरों के केन्द्रीय चोर्ड को स्थगित करे या उनपर कोई और 


रेक्षचे व रिज़च देंक 


कारवाई करे या उसका दिवाला तक निकाल दे। “फैडरेशन के 
लिए सिक्का या.नोट अथवा रिजव बंक के विधान ओर कार्यक्रम 
के सम्बन्ध में किसी संशोधन या त्रिल” के लिए पहले. गवर्नर- 
जनरल की मंजूरी लेना ज़रूरी होगा। इसका परिणाम यह होगा 
कि वेंकों और कल्न-कारखानों में लगी ब्रिटिश पूजी के हित के 
लिए सारे देश की वेंक-संस्थाओं पर नौकरशाही का पूरा कब्जा 
, हो जायगा | < फेडरल अथारिदी ? नामक नयी संस्था 'वनाकर 
भारतीय रेलवे पर भी, जिनमें ज़्यादातर पूजी ब्रिदेल की है, 
ब्रिटिश हितों का प्रभुत्त क्रायम रखने का उपाय कर लिया गया 
है। रेलवे का नियसन, निर्माण, व्यवस्था ओर प्रवन्ध सब काम 
इसी नयी संस्था द्वारा होंगे । गवरनेर-जनरल को सात सदस्यों में 
से तीन तो स्वयं नियुक्त करने होंगे। वह प्रधान समेत. सातों 
सदस्यों को भी नियुक्त कर सकता है । यह्‌ रेलवे अथारिटी पूरे 
तौर पर गवरनर-जनरल के ही प्रति ज़िम्मेवार है, संघ की घारा- 


श्श्द ऑग्रेज़ी राज्य म॑ : हमारी दशा 


सभा के प्रति. नहीं। उसका इप्तपर कोई नियंत्रण न होगा | 
इसका मतलव यह है कि रेलवे आगे सी ब्रिटिश पूँजीपतियाँ 
ओर. ब्रिटिश व्यवसायों को फ़ायदा पहुँचाने का प्रधान साधन 
वनी रहेगी । रेलवे की दर भी इंस अकार रखी जाती रहेंगी कि 
ब्रिटिश मात्ष बाजार में आकर सस्ता विक सके। भारतीय संघ- 
. विधान की घारा-सभा को यह हक़ भी न होगा कि वह भारतीय 
माल की खपत के लिए कोई खास रियायत कर सके । लोको 
 मोटिव इजिन, डब्बे या रेलवे का अन्य लोहा फ़ोलाद का सामान 
आदि तैयार करने, एक ओर वड़ा धन्धा हिन्दुस्तान में चलाना 
. भी नामुसकिन हो जायगा | 


इम्पीरियल सविस के अफ़सरों को भारी-भारी तनख्वाहों व 
भत्तों को भी भारतीय धारान्सभा के नियंत्रण से वाहर रखा 
गया है। भारत-संत्री पहले की भाँति अब भी 
इस्पीरियल सर्विस को नियुक्तियाँ करेगा । 
इस सर्विस के आदमियों को किसी भी मिनिस्टर के ऐसे हुक्म 
के विरुद्ध भारतन-मंत्री से अपीज् करने का हक़ होगा, जो 
(१) इम्पीरियल सर्विस के किसी अफ़सर को सज़ा दे, या 
उसकी मजल्लामत करें, ओर (२ ) उसके नीकरी-सम्बन्धी उप« 
नियम को इस तरह बदले कि उससे नौकर को नुक़्सान पहुँचता 
हो या मियाद खतस होने स्रे पहले ही उसकी नौकरी ख़तम 
होती हो । 


: सिविद्ञ स विस 


भारत की आधिक स्वतंत्रता ११७ 


प्रान्तों में नये शासन-विधान ने दोग्रममली को तो खतम कर 
दिया है, लेकिन गवर्नर को भी वे सब्र अधिकार दे दिये गये हैं, 
जो केन्द्र में गवर्नेर-जनरल को दिये गये हैं । 
प्रान्तीय सरकारों के खर्च को भी दो श्रेणियों में 
बॉटा गया है--( १) प्रान्त की आमदनी पर 
किया जानेवाला खर्च और (२) प्रान्त की आमदनी में से 
प्रस्तावित ख्चे। पहले पर प्रान्तीय धारा-सभाएँ अत नहीं दे 
सकतीं | इस श्रेणी में ये रक़में शामिल हँ--गवरनेर का वेतन 
ओर भत्ते, उसके दफ़्तर के ख्च, प्रान्तीय सरकार द्वारा चुकाये 
जाने वाले क़ज़े, मिनिस्टरों, एडवोकेट जनरल, हाईकोट के जञ्ञ 
आदि के वेतन व भत्ते और पिछड़े प्रदेशों के खर्च। बाफ़ो 
सारे प्रान्चीय खर्चों पर चोट दिया जा सकता हैं, लेकिन गवनेर 
की सिफारिश के बिना कोई माँग असेम्व॒ली में पेश नहीं की 
जा सकती | वायसराय की तरह गवर्नर पर भी खास ज़िम्मे- 
वारियाँ डाली गई हैं और इसके लिए किसी अस्वीकृत या कम 
की माँग को वहाल करने का दृफ़ दिया गया है। गवनर को भी 
इन ज़िम्मेवारियों के नाम से इतने अधिक व्यापक, निरंकुश 
ओर विस्तृत अधिकार दिये गये हैँ कि जरूरत पड़ने पर गवनेर 
प्रान्तीय धारा-सभा द्वारा अस्वीकृत एक-एक रक्तम को फिर बहाल 
कर सकता है । 


प्रान्तीय बजट 
ओर गवर्नर 


इस तरह हमने देखा कि नया शासन-विधान केन्द्र में या 


श्श्८ अग्रज़ी राज्य में : हमारी द्शा 

प्रान्तों में कहीं भी घारा-सभाओं के आश्िक अधिकारों में कोई 
परिवर्तेन नहीं लाता। ओर यदि कोई तबदीली हुई भी है, तो 
वायसराय ओर गवर्नरों की खास जिम्मेवारियों को ओर अधिक 
व्यापक व स्पष्ट करके हालत को ज़्यादा ही खराव किया गया है| 
पहले की भाँति अब भी सब आर्थिक प्रश्न शासकों के हाथ में 
ही रहेंगे ओर संघ व प्रान्तीय-सराज्य एक दिखावामात्र 
रह जावंगे। । 


जय, 
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देश की समस्त आमदनी को केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों 
में वॉटना कम सहत्त्व का सवाल नहीं है। संसार के प्राय: सभी 
देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफ्ाई और व्यवसाय आदि राष्ट्र- 
निर्माणकारी कार्य स्थानीय या प्रान्तीय सरकारों को सेपि जाते हैं 
ओर सेना, परराष्ट्र-सम्बन्ध, मुद्रा, विनिमय तथा तटकर आदि 
देशव्यापी हितों की देख-भाल केन्द्रीय सरकार करती है| यदि 
राष्ट्रनिमाण का कार्य सुचारु रूप से करना हो, तो केन्द्रीय सर- 
कार का आवश्यक कतंव्य हैँ कि वह प्रान्तीय सरकारों को 
आमदनी के काफ़ी ज़रिये दे | लेकिन इसके विपरीत यदि 
केन्द्रीय सरकार सेना आदि अपने आधीन कार्यों के लिए कुल 
आमदनी के वहुत बड़े हिस्से पर क्ष्ज़ा कर लेती है, तो राष्ट्र- 
निर्माण के कामों को ज़रूरी तोर पर नुक्सान पहुचेगा | इसलिए 
सभी उचन्नत-देशों में सरकार स्थानीय या प्रान्तीय सरकार्रों को 
खामदनी के काफ़ी ज़रिये देती हूं। लेकिन हिन्दुस्तान में हालत 
उलटी है । राष्ट-निर्माण के सब काम प्रान्तों को संपि हुए हूँ । 
परन्तु केन्द्रीय सरकार ने छुल आमदनी के इतने बड़े हिस्से पर 
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क़ब्ज़ा कर लिया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और व्यवसाय के 
लिए बहुत थोड़ी नगण्य रक्तम वच जाती हे | भारतीय सेना पर 
जो खच् होता है, वह वहुत भारी है। इसके अलावा केन्द्र ओर 
प्रान्त दोनों में शासन प्रवन्ध की पंद्धति बहुत ज़्यादा खर्चीली रखी 
गई है| फ़ोज ओर मुल्की इन्तज़ाम जिसमें क़ानून ओर अमन 
की व्यवस्था भी शामिल हैँ, मिलंकर कुल सरकारी खर्चा के 
८० फ़ीसदी पर क़ब्जा कर लेते हैं । 
नये विधान के समर्थक कहते हें कि प्रान्तों को आर्थिक 
स्वाधीनता देकर एक बहुत वड़ा क़दम उठाया गया है | इससे 
राष्ट्र-निर्माण के सव काम भी जोरों के साथ किये जा सकेंगे | 
यह भी कहा जाता हैं कि अबसे प्रान्तीय सरकारों के काम में : 
केन्द्रीय सरकार कोई दस्तंदाज़ी नहीं करेगी और प्रान्तीय सरकार 
अपनी आमदनी को अपनी इच्छानुसार खचे करने में पूरी 
आज़ाद होंगी.। लेकिन ऐसी आज्ञादी तवतक कोई क्ीमत नहीं 
रखती, जब तक प्रान्तों को राष्ट्र-निर्माण का ठोस काम करने के 
लिए आमदनी के काफ़ी ज़रिये भी न दिये जावे । लेकिन जेसा 
कि हम नीचे देखेंगे, सेना ओर केन्द्र व प्रान्तों के वहुत जरूरी 
कहे जानेवाले सददों पर इतना वेक़ायदे ओर भारी खच्च के कारण 
पहले भी प्रान्तों के राष्ट्रनिर्माणकारी काम पेसे के अभाव से 
कुछ उन्नति नहीं कर सके ओर आगे नये विधान की आर्थिक 
व्यवस्था में भी कुछ उल्नति न कर सकेंगे | 
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5 ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शुरुआत के दिनों में कम्पनी के 
विभिन्न इलाके दरअसल आर्थिक मामलों में आजाद थे । किसी 
प्रभावशाली केन्द्रीय सरकार के अभाव तथा 

प्रान्तों की-आधिक यातायात के साधनों की कठिनता के कारण 
स्थिति का विकास केन्द्रीय नियंत्रण और आमदनी व खर्चे में 
समन्वय बहुत कठिन था । १७७३ इ० का 

रेगुलेशन एक्ट देशकी आशिक पद्धति में पूर्णरूप से केन्द्रीकरण 
प्रचलित करके इस स्थितिमें काफ़ी तवदीलो करने के लिए वनाया 
गया था। स्थानीय अधिकारी केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि होकर 
ही सव चसूलियाँ करने लगे | उसके पूछे बिना कोई भी खर्च नहीं 
होता था | लेकिन केन्द्रीय सरकार इतनी मजुबूत न थी कि प्रान्तीय 
सरकारों पर आर्थिक मामलों में वह प्रभावशाली नियंत्रण रख 
सके, इसलिए यह स्कीम चल न सकी । इसक सिवाय, इस स्कीम 
का एक और दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रान्तीय सरकारों में 
उत्तरदायित्व की भावना नष्ट होगई | वह वसूली में वेपरवाद्दी 
और खर्च में फ़जूलखची करने लगी। सर जॉन सटे चो इस 
परिणाम पर पहुँचे थे--“सा्वेजनिक आय को इस तरद्द बाँटा 
गया कि सब जगद अव्यबस्था फेल गई। उचित अनुचित का 
खयाल नहीं किया जाता था। जो ज्यादा ताकृतबर होता था, 
वह ज्यादा छीन लेता था। एक स्थान पर बचत करने से उस 
स्थान को कोई लाभ न होता था, इसलिए फ़जूलखर्ची को रोकने 
-की ओर किसी का ध्यान न गया । इसी तरह एक जगह आमदनी 


(२२ 


विकार 


भ्म तरक्की 


भी 


के लाभ 


कोई दिलचस्पी ५ 
7७१ में लाडे 
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भ उस 


स्थान को न 


ने से आयदनी बढ़ाते 
लेता था |?? 


आशथि 
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मालगुज़ारी, एक्साइज़, टिकट, सामान्य प्रवन्ध, क़ानून और 
न्याय आदि सव विभागों को भी, जिनका वाह्मरूप प्रान्तीय था, 
प्रान्तीय सरकारों के सिपुदें कर दिया गया | एक निश्चित सालाना 
रक्म के अलावा आपके कुछ जरियॉ--एक्साइज़, टिकट, क़ानून 
व अदालत की फ्रीस, और लाइसेंस टेक्स में से एक नियत 
हिस्सा भी प्रान्तीय सरकारों को मिलने लगा। इससे आर्थिक 
पद्धति में एक नये सिद्धान्त का-प्रान्तों ओर केन्द्र में कुछ 
निश्चित आमदनी के विभाजन का सिद्धान्त चाढू हुआ । 

१८८२ ई० में लाड रिपन ने आशिक अकेन्‍्द्रीकरण की दिशा 
में एक ओर क़दम उठाया | एक निश्चित रकम देने का रिवाज 
बन्द कर दिया गया ओर आमदनी के ज़रियों को तीन भार्गो में 
वॉट दिया गया--( १) अफ्लीम, नमक, समुद्रतट-चु गी, व्यापा- 
रिंक कार्य आदि केन्द्रीय मद; (२) सिविल डिपाटसेण्ट, प्रान्तीय 
काम व दर आदि प्रान्तीय सद ओर (३ ) एक्साइज, नये लगाये 
गये कर, टिकट, जड्गल आदि केन्द्र व प्रान्तों में बाँटे जञानेवाले 
सद । केन्द्रीय मद के जरियों से होनेवाली सारी आमदनी 
"केन्द्रीय सरकार को और प्रान्तीय मदों से होनेवाली सारी आम- 
दनी प्रान्तीय सरकारों को मिलने लगी। तीसरी श्रेणी की आम- 
दनी केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों में वेट जाती थी। इस योजना 
ने पहली वार प्रान्तों को आमदनी के कुछ स्वतंत्र और निश्चित 
जरिये सौपे | इसी आधार पर केन्द्रीय सरकार ने हरएक प्रान्तीय 

सरकार से अलग-अलग समभौता किया। ये समझौते अस्थायी 
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थे और हर पाँचवें साल इन्हें संशोधित किया जाता था| परन्तु 
इन सममोतों का हर पाँचवें साल संशोधन और आमदनी का 
केन्द्र व श्रान्तों में पारस्परिक विभाजन, आपस में खूब बहस 
ओर मगड़े बढ़ा देता था। यह झगड़े इसलिए और भी बढ़ जाते 
थे कि केन्द्रीय सरकार सच प्रान्तों के साथ एक-सा न्याय नहीं 
करती थी ओर बड़ा हिस्सा अपने आप रख लेदी थी । 

. १६०४ में लाडे कर्जेन ने यह घोषणा करके स्थिति को और 
सुधारने की कोशिश की कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था म्थिर-सी 
ही सममनी चाहिए | इन सममोतों में तवतक कोई तबदीली 
न की जायगी, जब्तक लड़ाई या अकाल आदि असाधारण 
आपत्तियाँ परिस्थितियों को वदल न दें | यह सिफ़ इसीलिए 
किया गया कि. प्रान्‍्त अपनी आमदनी व खच में पूरी दिलचस्पी 
लेने लग । केन्द्रीय वजट की बचत में से एक नियत राशि सहा- 
यता देने की रकीम भी लाडे कद्ॉन ने शुरू की | 

१६१२ में लाड हार्डि'ज ने घोषणा की कि ये समकोते स्थिर 
ही रहेंगे। १६१६ के सुधारों के शुरू होने तक कोई ओर 
.परिवर्तेवन नहीं हुआ ओर स्थिति निम्नलिखित गरही-- 
तटकर की चुगी, नमक, अक्लीम, रेलवे, खान, विनिमय, 
डाक व तार और रियासतों की भेंटों की आमदनी केन्द्रीय 
- सरकार को मिलती थी । जड्डल, एक्साइज़ 

( वद्भाल व वम्त्रई में ), रजिस्टे शन, शिक्षा, 
क़ानून ओर न्याय से होनेवाली आमदनी पर प्रान्तीय सरकोर 


इस पद्धति में दोष 
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फा पूरा क्व्ज़ा था। इन्कम-टेक्स, सालगुजारी, सिंचाई, टिकट व 
एक्साइज (बड्ाल व विहार को छोड़कर ) फी आमदनी केन्द्र 
ओर प्रान्तों में हरएक सूबे से अलग-अलग हुए सममीते के अनु- 
सार बेंट जाती थी । इस पद्धति में भी अनेक दोप थे। पहला 
यह कि बेठे हुए मर्दों के कारण केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय 
सरक़ारों के आर्थिक मामलों में अनावश्यक दरस्तंदादी करने का 
बहुत मीक़ा मिलता था | दूसरा दोप यह था कि अब भी अधि- 
कांश प्रान्तीय आमदनी पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण रहता 
था | टैक्स की दर और खच के प्रकार का वही निश्चय करती 
थी। प्रान्त नये टैक्‍स लगाने ओर कझ लेने में आजाद न थे । 
इस पद्धति में तीसरा दोष यह था कि सब प्रान्तों के साथ केन्द्रीय 
सरकार एक-सा न्याययुक्त व्यवहार न करती थी। प्रत्येक प्रान्त 
फी जरूरतों के मुताबिक आमदनी के जुरियों को मिलाने की 
कभी कोई कोशिश ही नहीं की गई । चौथा और सप्अन्तिम दोप 
यह था कि कुल आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा केन्द्रीय सरकार 
हड़प छेती थी और वास्तविक उन्नति की योजनाओं के लिए 
प्रान्तों के पास बहुत थोड़े साधन बच रहते थे। सुधारों की नई 
आधिक योजना चलने से ठीक पहले १६१६-२० ई० में प्रान्तीय 
सरकार की आमदनी देश की कुल आमदनी के ३० फीसदी से 
कुछ ही ज्यादा थी। इसका सा अर्थ यह था कि राष्ट्र-निर्माण 
के कार्मों पर बहुत थोड़ा खच हो | 
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१६१६ के मास्टेगू चेम्सफ़ोर्ड सुधारों ने केन्द्रीय. और शआरान्तीय 
सरकारों के आपसी आर्थिक सम्वन्धों की दिशा में एक नया 
क़दस उठाया.। शासन-विधान-सम्बन्धी 
सुधारों की रिपोर्ट में लिखा गया है--- 
४ अगर प्रान्तीय स्वाधीनता का दर- 
असल कुछ अथ हे, तो प्रान्तों को अपनी उन्नति के लिए भारत- 
सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था खच्े 
बढ़ाने की श्रव्त्ति पेदा करती हे, लेकिन किसी नई व्ययसाय- 
योजना के लिए प्रान्तीय सरकारों को भारत-सरकार की बचत में 
से मिलनेवाली सहायता की ओर ताकना पड़ता है| हमारा 
खयाल यह है कि पहले भारत-सरकार के सारे ख्चे का अन्दाज॒ 
कर लिया जाय और उस खच्च को पूरा करने के लिए आवश्यक 
आय-साधन भारत-सरकार ले ले | इसके वाद वाकी. सव आम 
दनी प्रान्तीय सरकारों को दे दी जाय ।” सुधारों ने सबसे पहले 
सत्र राष्ट्र -निर्माण॒कारी कामों का पूरा अवन्ध प्रान्तीय. सरकारों को 

सोंप दिया ।.फिर प्रान्तों की आमदनी वढ़ाने के लिए वँटनेवाले 


१६१३ के बाद: 


प्रान्तों की आशिक स्थिति 


मद खतस कर दिये ओर केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों. के आय- 
स्रोतों के वीच एक स्पष्ट रेखा खींचदी । कस्टम, इन्कम-टेक्स, 
रेलवे | के कह 5 ा ९१/ 
, नमक, अफ्रीस, डाक व तार ओर सेन्तिक वसूलियाँ 
केन्द्रीय-सरकार के हाथ में, ओर मालगुजारीं, सिंचाई,.टिकट, 
रजिस्टे शन, एक्साइज ओर जद्जल श्रान्तीय सरकारों के हाथों में 


प्रान्‍न्तों की आर्थिक स्वाधीनता (२७ 


सौंप दिये गये | टैक्स लगाने के ज़्यादा अधिकार व कर्ण लेने 
में ज़्यादा आजादी भी प्रान्तीय सरकारों को दी गई । 

शुरू में प्रारन्ता के दृष्टिकोण से यह व्यत्रस्था वहुत्त सन्तोपष- 
जनक दीखती थी, लेकिन अमल में आने पर वही पद्धति जारी 
होगई, जो पिछले ५० सालों से चली आरही 


थी। यह जल्‍दी ही माल्म होगया कि आम- 
दनी के जरियों का नया विभाजन केन्द्रीय सरकार के लिए बहुत 
थादे का सौदा है । केन्द्रीय सरकार ने वेहद बढ़े हुए ख्चे कम 
करने का महत्त्वपूरं कृदस उठाकर यह घाटा पूरा नहीं किया । 
इसके लिए प्रान्तों के सिर पर एक भार डाला गया कि वे हर 
साल केन्द्रीय खजाने में इतनी-इतनी रक़स दान दे। १६२० में 
लाड मेस्टन की अध्यक्षता में एक कमेटी यह नियत करने के 
लिए बिठाई गई कि कौन प्रान्त कितनी रक़स केन्द्रीय सरकार 
को दिया करे । इस कमेटी की सिफ़ारिश बहुत निरंकुश थीं, 
फिर भी सरकार ने उन्हें मान लिया। कमेटी ने प्रान्तों की बढ़ी 
हुई आसदसी पर तो खूब नजर लगाई, लेकिन प्रान्तों की जुरूरतों 
ओर भविष्य में सम्भावित उन्नति की ओर से आँख बन्द करलीं। 
कुछ प्रान्तों पर दूसरे प्रान्तों से अधिक भार लाद दिया गया, 
जैसे--मद्रास, युक्तप्रान्त, ओर पंजाब । केन्द्रीय सरकार का 
७८ फ़ीसदी घाटा इन तीन प्रान्तों मं बॉँट दिया गया, जब कि 
वम्बई और वड्भाल के सिर पर क्रमशः सिफ़े ६॥ और ४॥ फ्रीसदी 
ही भार डाला गया | 


मेस्‍्टन का फेसला 


प््भ्द 'अाग्र ज़ी राज्य में : हमारी दशा 


मेस्टन कमेटी के निर्णय ने प्रत्येक प्रान्त में तीजत्र: असन्तोष 
_ पैंदा कर दिया। ये रक़में इसी खयाल पर लगाई गई थीं कि 
प्रान्तों की वचत जारी रहेगी। लेकिन जेसा कि लेख (]/8ए607) 
रिपोर्ट में लिखा हे, “युद्ध के एकदम वाद हरएक प्रान्त को कर्मे- 
चारियों की तनख्वाहों में भारी वृद्धि का मुक्काविल्ला करना पड़ा। 
हरणक प्रान्त में घाटा होने लगा। सेस्टन कसेटी ने बड़ाल की 
ज़्यादा आमदनी का जो अनुमान किया था, उससे भी बहुत 
ज़्यादा खन्चे वेतन-वृद्धि से वढ़ गया। आगामी दो-एक सालों में 
हरएक सूबे में किफ्रायतशारी कमेटियाँ स्थापित होने लगीं और 
खर्चो को कम करने की ज़वरदस्त कोशिश होने लगी। बहुत 
थोड़े सूबे में इन सालों में राष्ट्रीयोगी ओर सार्वजनिक उन्नति 
के कासों पर खचे बढ़ा सके [?' 
मैस्‍्टन के फैसले द्वारा सूवों पर जो भार डाला गया था, 
' उसके अलावा भी सुधारों ने केन्द्र या प्रान्तों में आय का जो 
विभाजन किया था, वह भी ऐसा न था क्षि प्रान्त उन्नति करने 
के ल्िण ढस पर भरोसा कर सकते । यहाँ ध्यान देने की खास 
वात यह है. कि इनके जिम्मे राष्ट्रनिर्माण के जो काम सोपे हुए 
- थे, उनको थोड़ा-सा भी बढ़ानेपर खर्चे बट जाते थे, लेकिन इसके 
विपरीत उनकी आय के ज़रिये बहुत ही निश्चित सीमित थे | 
उनसे आमदनी वढ़ाई नहीं जा सकती थी। दूसरी ओर केन्द्रीय 
सरकार की आमदनी के ज़रिये खूब वढ़ सकते थे, हालां कि 
सेना और अन्य केन्द्रीय विभागों पर पहले ही खचे का बहुत 


प्रान्तों की आर्थिक स्वाधीनता श्रंध 
अन्दाज्ा' लगाकर उन्हें काफ़ी आमदनी के स्रोत दे दिये गये थे । 
आन्तीयं आमदनी का  ऐक बहुत महत्वपूर्ण जरिया सालगुज़ारी 
थां | इसमें १६१३-१६२६ में केवल ७॥ फीसदी तरक्को हुई | लेकिन 
जेसा कि लेटन रिपोट में लिखा हे--“कुल खर्चों में से मालगुजारी 
चसूली का खर्चे पता लगाना असंम्भव-सा है, चर्योक्ति साधारण 
शासन-प्रवन्ध से इस खच को “अलग नहीं किया जा सकता। 
लेकिन इसमें शक्र नहीं कि यदि इस खर्च को किसी तरह अलग 
किया जा सके ओर मालगुज़ारी आदि की कुल भूमि सम्बन्धी 
आमदनी में से घटाया जाय, तो ज़मीनों को वास्तविक आय यें कुछ 
कमी ही दीखेगी। क्रीमतों और वेवनों में ज्ो वृद्धि हुई है, 
उसके मुकाबिले में जमीन से आमदनो बहुत कम बढ़ी है। 
पहले जिंतन अनुपात में सरकारी खर्चे ज़मीन की आमदनी 
से पूरे होते थे, उससे कहीं फम अनुपात में अब होते हैं ।” 
एकक्‍्साइज़ की भी आमदनी काफ़ी स्थिर ही थी। क्रिसी-किसी 
सूबे में इससे भी आमदनी कम होने का ख़तरा महसूस होने. 
लगा 3 १६२१-२४ में कोई फीस ओर टिकटों की दर में कुछ वृद्धि 
होने से टिकटों से सालाना आमदनी में कुछ बढ़ती 'अवश्य 
हुईं। लेकिन पीछे कुछ सूत्रों में फीस और टिकट दर में फिर 
कमी हाने के कारण टिकटों से द्योनेवाली अतिरिक्त आमदनी 
चन्‍्द हो गई। नहरी सिंचाई से भी बहुत फायदा द्ोना बन्द्र हो 
गया; क्योंकि नहर के चलत्‌ खुंचे ( खासकर वेतन आर पदार्थों 
की क्रींमतें ) युद्ध के बाद-बहुत बढ़ गये थे । जुआ तथा मनोरंजन 


१३७ . धअग्रेजी राब्य में : हमारी दशा 


आदि पर प्रान्तीय सरकारों द्वारा जो कर लगाये गये थे, उप्त पे 
इतनी कम रकम मिलती थी कि उनसे प्रान्तीय सरकारों को कोई 
उल्तेख-योग्य सहायता मिज्ञ नहीं सकती थी | इस तरह-१६२३-२७ 
से १६२८-२६ तक खच तो २२ फीसदी बह यये, लेकिन आमदनी 
में सिफे ७ फ़ोसदी तरक्की हुंई। 

. इसके बरखिलाफ़ केन्द्रीय सरकार की आमदनो खूब बढ़ी। 
१६२९०२२ में वस्टम चुगी स ३४ कराड़ 2१ लाख रुपये की 
आसदनी हुई थी, लेकिन १६३२-३३ में ४२ कगोेड़ रुपय आमदनी 
हुई॥ १६२२-२३ में रेलवे से सामन्‍्य आय कोश में १ करोड़ 
२२ लाख रुपये मिले, लेकिन १६३०-३१ के वजट में ४ करोड़ 

४2 लाखं रु० का नफ्रा दिखाया गया था। ६२२१-२२ में नमक 
ओर अफीम से क्रमश: ६ करोड़ ३४ लाख व १ कराड़ २७ लाख 
रुपये की आय हुई थी, लेकिन ११ साल बाद यह आमदनी बढ़कर 
ऊकसशः १० करोड़ ओर २ करोड़ रुपये हो गई । इन्कमटेक्स को 
आमदनी भी इसी तरह वढ़ी !:१६२४-२६ में इस से कुल १४ करोड़ 
८६ लाख रुपये मिले थे, लेकिन सात साल बाद यही आमदनी 
बदुकर १८ करोड़ रुपये हो गई।.. 

इस तरह हमने देखा कि मंठिगू चेम्सफोड सुधारों ने प्रान्तों - 
के सिर पर सब रष्ट्रनिमों गकारी काम तो लाद दिये, लेकिन 
उत्तकी मर्जी पर आमदनी के इतने कम ज़रिये छोड़े कि इन कार्मों . 
की ठोस उन्नति असम्भव थी। .भारत के नये शासन सुधारों .. 
पर वेठी हुई ज्वायन्टन्कमेटी ( १६३३-३४ ). ने ओी यह मंजर. * 


का 
री 


्् ऋऑ 


प्रान्तों की आर्थिक स्वाधीनता - - शव 


किया था कि “खर्च के सुियाल से हालत यह है कि प्रान्तों के 
पारस सावजनिक हित का बहुत चिंरूृत क्षेत्र है और दूसरी 
ओर केन्द्र के पास ऐसे विभाग हैं कि लड़ाई था सीसान्त 
के उपद्रव के सिवा साधारण समय में उनमें कोई परिवर्तन 
नहीं होता, वे प्राय: हमेशा स्थिर से रहते हैं। प्रान्त 'प्मपनों - 
साध जनिक आवश्यकताओं को मुश्किल से पूंसा फर पाछे हैँ, जब्र 
कि केन्द्रीय सरकार के पास. आमदनी के ऐसे जरिये दें कि कुछ 
ही समय में वे खूब बढ़ाये जा सकते दे ॥” पिछले १४-१५ सालों 
त्तक प्रांत घाटा उठाते रहे हैं । १६२१ से १६३३ तक प्रांतों फो घाटा 
२३ करोड़ ४० लाख रुपया हुआ था । यह घाट। केन्द्रीय सरकार | 
के पास रखे गये प्रान्तीय ऋण कोश -स अदा किया गया । 
इस घादे में से १० करोड़ का घाटा तो भेस्टन के फंपले! के 
मुताबिक केन्द्रीय खजाने में भट देन के कारण हुआ । यद्यपि 
“श६२८ में देने फी. यह प्रथा बन्द कर दी गई थी, फिर भी 
प्रांतों को आर्थिक स्थिति न खुधरी | राष्ट्रनिमोणकारी कार्मों की 
उन्नति बहुत थोड़ी रही | दरअसल बंगाल में तो कोई त्तरफी हुई 
ही नहीं । १६३३-३४ में बंगाल में प्राथमिक. शिक्षा पर १६२२-२३ 
की अपेक्ता कम ख़चे हुआ | 


दूसरी तर” प्रान्तों की इस स्थिति के विपरीत केन्‍्द्रीय* 
सरकार को १६२ ८ से १६३२ तक १० करोड़ की बचत हुई । 


इस बचत से सावजनिक ऋण को क्रम किया 
फ्ौज पर भारी खर्च हया। फेन्द्रीय-सरकार के कुल खर्चों का ६० . 
.... फीसदी छो फ्रीज़ पर दो खर्च होता था। 


१३२ ग्रेज़ी राज्य में : हमारी दशा. 


१६२१-२२ में फ़ोज पर ६६ करोड़ ८१ लाख रुपये, १६३०-३१ में... | 
४४ करोड़ रुपया ओर आर्थिक-संकट के बावजूद भी -१६३६-३७ 
में ४० करोड़ रुपया ( वज॒ट ) खर्चे किया गया। किसी भी 
हालत में, क्रिसी भी दलील से, इस भारी अनुत्पादक खच को 
उचित नहीं ठहराया जा सकता। सर वाल्टर लेटन ने भी यह -- 
स्वीकार किया था कि “अर्थशासत्र की भाषा में यह बहुत बड़ा 
वोक है ओर फिर भारत के मामले में तो ज्यादातर फ्रोज बाहर 
से आई हुई है। भारत के दूसरे खर्चों का खयाल न सी. करे, - 
तो भी फ्रीज का खच निस्सन्देह बहुत भारी है। संसार के - 
विविध राष्ट्रों के सेनिक-खर्चों की तुलना से साल्प्त होता है. कि 
बड़ी ताकतों में भारत का सातवाँ नम्बर है और उसका सेनिक-. 
खर्च ब्रिटेन को छोड़कर बाक़ी सारे साम्राज्य के सेनिक-खर्चा से 
दो या त्तीन गुना है.। फिर यह खेंचे सिर्फ दूसरे मुल्क़ों के . 
मुकाविले में ही नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन लड़ाई के पहले की 
स्थिति से भी यह खर्चे वहुत बढ़ा हुआ है.) दरअसल पिछली:: 
लड़ाई के वाद संसार की रक्ता की जो भावना पेंदा हुई है, उससे 
हिन्दुस्तान को ज़रा भी फायदा नहीं हुआ। इसके विपरीत्त 
छीमतों में जितनी वृद्धि हुई है, उसके हिसाब से भी कहीं क्यादा 
अनुपात में उसका फोजी-खर्च बढ़ा-है और साम्राज्य के दूसरे 
हिस्सों की अपेक्षा-ज्यादा तेजी से बढ़ा है ।” । 
हिन्दस्तान की फ़ोज हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रखी जाती 
है । १८४७६ के शिमला-आंसी-कमीशन ने लिखा था कि 


भ 


प्रान्तों की आर्थिक स्वाधीनता १३३ 
हिन्दुस्तान में सेना दो उद्देश्यों से रखनी चाहिय । 
(१) पघाहर के किसी आक्रमण या लड़ाई की धमकी फो 
रोकने के जिण ओर (२ ) ब्रिटिश-भारत या रियासतों में किसी 
विद्रोह को असम्भव बनाने के लिए।” लेकिन ब्रिटिश-साम्राज्य 
फे बढ़ने के साथ-साथ हिन्दुस्तानी फ्रीज़ का महत्त्व भी बढ़ गया। 
पूव में प्रिरिश-हितों के रक्षा की ज़िम्सेवारी भी उसपर डाल 
दी गई। १६०४-०४ के बजट की बहस फे सिलसिले में सर 
ई० ऐलिस ने भारतीय-सेना के इस सये. काय का स्पष्ट चणन 
किया था। उन्होंने कहा था--“जब तक एशियाई राःष्यों कं 
सिलाया जाना जरूरी हैं, तदतक हम तो पद्दाड़ के पीछे: दें, यह 
सोचकर सन्तोप कर लेना क्या मूखंता नहीं छू १ - मुझे इसमें 
शक नहीं कि एरिया में शक्तिसंतुलन पके स्थापना के किए 
भारतीय-सेन्य भविष्य में एक मुख्य साधन साबित - होगी। भार- 
त्तोय-सना का कास सदज़ स्थानीय-रक्षा और शअमन-असान फ़ायम 
करना ही नहीं हे, यह क्रिसी तरह भी नहीं माना जा सकता।? 
इस तरह प्रिटिश-हितों के लिए पूर्व में किये जानेबाले सब युद्धों 
में हिन्दुस्तानी फौज धकेली गई और द्िन्दुस्वान के खजाने फो 
इन सब लढ्ाइयों का बोझ वरदाश्त फरना पड़ा। १८४८ - से 
१६२० ढक. १६ दफा साम्राज्य के द्वित के लिए दिन्दुस्तान से 
याहर यहरँ की फ्रोज भेजी गई है जोर आज साम्राज्य की दृष्टि 
से भारतीय-सेना का महत्त्व सभी खुल्जमखुदा स्वीकार करते एँ 

_ केन्द्रीय-सरकार का दूसरा वहा भारी मद्द्तवपूर्ण खुचे सर- 
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: कार क॒ज् का सूद हैं। ३१ साचे १६३४- को भास्त पर कुछ 
| कज्ञ १२ अरब १० करोड़ रुपये था, जिसमें से -# 
'कूज्ञ का सूद अरव इंग्लेंझ्ड स उधार लिया गया था ओर शेष 
| ७ अरब भरत से ।. १६३४-३५ में भारत-सरकार 
के साधारण क्ष पर सूद ३६ करोड़ रुपये से ऊपर था। हम 
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ले अध्याय में वर्ता चुके हँ. कि किस तरह सरकार ने अन्धा- 
घुन्ध के, जिसका बड़ा भाग अनुत्पादक कार्मा के लिए था, 
ज्लेकर, इस रक्तम को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। ब्रिटिश-पूँ जी- 
पतियों को लाभ पहुचाने के लिए सरकार ने. भारतोय-करदाता 


की, जिसपर दरअसस्त सरकारी-कज्ञ का बोक पड़ता है, किस 
. तरह उपेक्षा की, इसका हम यहाँ एंक ही उदाहरण देंगे। १६२१- 
२२ में भारंत-सरकार ने इंग्लेस्ड सें ७ फ्रीसदी सूद पर ७ करोड़ 
४० लाख रुपये कु लिए, जबकि ठीक इसी समय अक्लोका व 
अआस्ट लिया ने लनन्‍्दन मे £ फ़ीसदी सूद पर कुज लिया। यह 
अकेला द्वी उदाहरण नहीं हे। यह सभो जानते हूँ. कि भारत- 
संरकार हमेशा लन्दन के वाज़ॉर में महंगे- सूद पर क्रज लेती 
रीडहू ... ध पा 
केन्द्र या प्रान्तों सें भारत का शापनं-प्रवन्ध संसार के सत्र 
देशों से महंगा हैं। यह अपने भारी खर्चे के लिए बढ नाम है 
2 नॉकरी और भारत सरकार के नौकरों को दने- 


क अमान... फिम्जरम- की. अिटानिन अमन. -_- 


शाप्तन ्रबंध .  खत्राहें बहुत ज्यादा ऊँचो होती हैँ) देश की 


ऑनाझओात. आनननमआमी, 
फी-.++. ल्‍नुनित-ा जलती, धशंजांधा समा. >..0.. मा)... शयहो--..रहा जा. न 'अरन्‍आ गा: अधकीन्कापा. 


 : गशर्त्री के खयाल से ही नहीं, नौकरों को कार्य: 


अचल लआ ० अपन च््ष् कमरा गाहगम ध्ब्या 


ज्ञमंता के खयाल से भी ये ऊची होती'हें। दूर्सरे देशों में लग 
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कर ये सरकोरी नोकर कंभी इतनां नहीं फर्सा सकते। भारत 
सरकार देश में अमन व शान्ति रखने को वहत मद्दत्व देती है, 
अर इस उद्देश्य के लिये कोई भी खर्च क्‍यों न हो, ज्यादा नहीं 
सममका जाता। १६३२-३३ में सिफ्र म॒ल्को इन्तजाम पर ६० 
'कंरोड़ रुपये खर्च किये गये | 


. जिस स्थिति का हमने ऊपर वशुने किया हे, उसे हम निम्न 
शब्दों में संक्तेपष से कह सकते हैं। फ्रीज, सरकारी क़ऊे व 
सिबिल प्रवंध के भारी खर्चा फो पूरा करने के लिये भारत 
सरकार ने आमदनी के अधिकांश बड़े साधनों पर फ़ब्जा: कर 
रकक्‍्खा है |. - इससे प्रान्त लगातार घाटे फी स्थिति में पड़ गये 
हैं, लेकिन देश में शासव फी खर्चीली ओर घअतिष्यय साध्य 
प्रणाली को रखना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, इसलिये 
राष्टनिर्माण के काम बिलकुल उपेक्षित हो गये हं । केन्द्रीय या 
प्रान्तीय कुल सरकारी खर्चे का २४ फ़ोसदी फ्राज पर, क़रीब २४ 
फीसदी सरकारी क्लज पर, ६ फ्रीसदी पुलिस जेल ओर न्याय पर, 
६ फीसदी सामान्य शासन प्रवंध पर, ६ फीसदी सावेजनिक : फार्मो 
पर, ओर ४ फ़ीसदी मालगुजारी व जह्ललों पर खर्च होता है । 
राष्ट्रनिमाणकारी कामों से.शिक्षा पर सिर्फ ६ फ़ीसरी, चिछित्पा 
व्‌ सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केबल २ फीसदी, सिंचाई पर ३ 
फीसदी खर्च होता है। खेती व उद्योग-धन्वों- की ,तरकी पर 
नहीं के बराबर होता दे । यह बात स्मरण रखने फी है कि कुज्ञ 
खर्चों के १४ फ़रीसदी से कुछ द्वी ऊपर राष्ट्रनिर्माण पर छर्े होता 
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है। ओर वाक़ी सारा फ़रोंज व असन-अमान क़ायसम रखने पर 

खर्च होता है । न ः 

.. १८७६ से -अवतक फौज शान्ति व क़ानून की रक्षा आदि 

काम और सावज॒निक हित के कार्सों में किवना-कितना खच हुआ 

हैं | इसकी नीचे लिखी तालिका बहुत उपयोगी सावित होगी-- 
प्रति हजार व्यक्तियों पर खलछे ( रुपयों में ) 


साल. फ्रीज़ पुलिस आदि सावेजनिक हित के मद. 
१्पऊद ८१० श्श्ध 

श्प्८६्‌ र्श्०्८ १६६ 

श्दध्धू  श१४२ रण 
१६०६ नग्ध्चध्र न७७ 

१६५२ २५१७ इं०र 

१६२१९ ४५११ रण 

१६२६ ह२१० प्डद्‌ 


ऊपर लिखे आंकड़े खुद बोल रहे दूं। साइसन कमीशन के 
'फाइनशल असेसर संर वाल्टर लेटन ने भी भारत को आर्थिक स्थिति 
के मुख्य पहलुओं को निम्नलिखित रूप से संजुर किया था-- 
“देश की साधारण जनता वबहुत॑ ग़रीव है। पश्चिमी देशों 
की अपेक्षा भारत में फोज ओर क़ानून व शान्ति 
पर कहीं राष्ट्रीय सम्मत्ति के अनुपात से कही 
ब्यादा खच होता है।: 
५दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि साव्वजनिक हित 
के कार्यो में भारत पश्चिसी देशों से बहुत पीछे दें. + कई 
काम तो भारत में होते हो नहीं 7... गन 


समीष॑ण परिणाम 
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. . इस नीति का परिणाम भी-धश्यान में रखने योग्य-है । 2६३९ 
की जन-संख्या के अनुसार भारत में २,३६,६६,७४१. आदमी 
ओर ४१,६६,१०४ स्तियाँ शिक्षित थीं अर्थान्‌ कुंल जन-संख्या 
का ८ फीसदी व्यक्ति भारत में साक्षर हैं। १०३६ आदमियों के 
पीछे " १६३०-३१ में एक शिक्षालय था। सिर्फ़ प्रारम्भिकु- 
शिक्षा के ख़याल से देखें, तो १३२६ में लोगों के पीछे एक ग्कूक 
था। इस साल प्रति व्यक्ति शिक्षा पर १) खच किया गया, जबं- 
कि इसी साल जापान में ११) रु०, ग्रेटत्रिटेन में ३२) रु०, कनाडा 
में ४८) रू० और संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में ६५) रु० खच हुआ | 
सोचियट रूस ने पहली पत्चनवापिंक-योजना में ११अरतब्र २६ करोड़ 
रूवल शिक्षा पर खर्चे किये अर्थात्‌ प्रत्येक विद्यार्थी पर १४८) 
रुपये | . 

चिकित्सा तथा स्वराष्यय की ओर सरकार न जो उदासी नता 
दिखाई, उसका परिणाम ते। ओर भी भीपण हुआ है । १६२० से 
१६३० तक भारत में ओऔसत मृत्यु २०.५ प्रति 

झत्यु-संझ्या और रोग हज़ार थी। इंग्लेण्ड में इन्हीं दस सालों में 
पे सझत्यु की ओसत १२.४, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 

में ११.३, जर्मनी में ११.१, फ्रांस में १६.३ और जापान में १८.१७ 

प्रति हज़ार थी, भारत में बच्चों की मृत्यु-संख्या का अनुपात सारे 

देश से अधिक ऊँचा हं। सारे देरा में प्रति हजार क्लएव २३०. 

बच्चे एक साल की उम्र तक पहुँचने से पहले मर जाते हूँ, जबकि 
इंग्लैंट्ड व वेल्स में ४१ फ्री दृज्ार से ज्यादा सत्यु-प्स्पा नेद्दी छू । 
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१६३१ को मनुष्य-गणना के अनुसार ब्रिटिश-भारत में मनुष्य 
की ओसत आयु सिफ़े २६.७ साल है, जबकि इंग्लैण्ड में उम्र की 
आओसत ४७.६ साल, संयक्तराष्ट्र अमेरिका में ४६.४, जर्मनी में 
फ्रांस में ४०.४ ओर जापान में ४०.४ है। महामारियों 
से हरसाल लाखों आदमी मर जाते हैं। 48१८ की इन्पत्ुए्‌ जा 
'की बीमारी में ? करोड़ १० लाख से कम नहीं मरे | जिन बीमारियों 
को रोका भी जा सकता है, उनसे भी हरसाल इज़ारों आदमी मर 
जाते हैं। १६२७-२८ में बंगाल के सावेजनिकन्स्वास्थ्य के 
'डाइरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा - थाः-- 
भसिफ्र बंगाल में १४ लाख आदमी हरसाल मरते हें । १५ 
साल से कम उम्र में हरसाल ७ लाख ४० हज़ार बच्चे मर जाते 
हूं। कुल सृत्युओं की संख्या का यह १४ फीसदी है । इसमें से 
२४ फ़ीसदी मृत्युएँ साध्य बीमारियों से होती दे ।*“*““*पिछले 
साल हजें से १,२०,००० आदमी, मलेरिया से ३,४०,०००, तपे- 
दिक से 3.9४०.०७०० आर अन्तड़ियां -की वीमा रि था ये 
१,००,००० आदमी मर गये थे । ओसतन ४४००० बच्चे पंदा 
होते ही हरसाल दोरे से मर जते हैं ।? कुछ साल पहले इण्डियन- 
मेडिकल-सर्विस के डायरेक्टर सर जान मेगा ने एक जॉच की 
थी। डसमें उन्होंने बताया था-कि गुप्त रोगों से ? करोड़ ३० 
लाख आदमी ग्रस्त हैं । -तंपेदिक लगातार जौरों से बढ़ रही 
२०लाख की स॑ - स रोग के शिकारों के लिए थोड़ी हैं. 
खराव खाने के कारण, ६०लाख आदमियों को रताोधी की तकलीफ 
है, लगातार साठ लाख विल्कुल अंन्धे हैँ । २०. लाख मनुष्यों को 
अन्तडियों की बीमारी रहती है। कम-से-कम ४ केरोड़ हरमाल 
मल्लेरिया के शिकार होते हें ओर यह संख्या १० रोड़ तक जा 
सक्रती हैं। ._. . : | क्ः के >- उ 
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नंये विधान में प्रान्त्त की आ्िक-स्थिति 

धव हमें यह देखना चाहिये कि क्या नया शासन-विधान 
भारत-सरकार का आर्थिक नियन्त्रण तोड़कर प्रान्ता का राष्ट्र 
निर्माण के कार्मों के लिए आमदनी के काफ़ी जरिये देता है। 
चत मान आर्थिक-व्यवस्था की आलोचना करते हुए ज्यायण्ट पाले- 
मेंटरे-कमेटी ने लिखा था:--“वबतंमान व्यवस्था का पिछला 
अनुभव हमें दो परिणामों की ओर ले जावा हूँ, जिनपर सभी 
सहमत देँ ( १ ) कुछ ऐसे प्रान्त हैं, जिनकी उचित आवश्यकता 
भी पूरी नहीं होती ओर (२ ) केन्द्र व प्रान्ता में श्राय-माधना 
का वर्तमान पक्षपात-पूर्ण विभाजन भी केन्द्र को ऐसे साधन दे 
देता है, जो आर्थिकःउन्नति के साथ-साथ खूब बढ़ -सफऊंते 
प्रान्त यदि आयकर ( इनकम टेक्स ) में से एक बड़े हिस्से पर 
दावा करते दूं, ता वह ठीक दी ४ं। वगाल व वम्बइ जसे 
व्यवसाय प्रधान भान्तों ने इस दावे पर खूब ही ज़ोर दिया है ।” 
77 आान्तों की आमदनी को अपर्याप्त मानते हुए गबरनेमेण्ट- 
आरफ़-इण्डिया-एक्ट १६३४५ मे नीच लिखें उपाय बतायेगये हैं:- 


१४० ध्रग्नेज़ी राज्य व्य में : हमारी दशा 
( क ) जायदाद के उत्तराधिकार पर कर, टिक्रट कर, टर्मि- 
५ ० का किक कप री 
नल टेक्स, ओर किराये-भाड़े का टेक्स संघ-सरकार वसूल 
करेगी लेकिन खच निकाल कर के पूरी बचत प्रान्तों को देदी 


जायगी। संघ को यह अधिकार होगा कि वह अपने क्राम के 


लिए इन्हीं पर अतिरिक्त कर लगा सके | 


( ख ) खेती की आमदनी के सिवाय बाकी सब आसदनियों 
पर संघ-सरकार टेक्स लगायेगी ओ बसूल करेगी, लेकिन कुल 
बचत का एक नियत भाग दरसा प्रान्तों को देना द्ोगा। 
प्रान्तों का हिस्सा उन्हें एकदम न सिलकर उक नियत समय के 
वबांद मिलेगा । पहले वे अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रान्तीय 
हस्से में से एक रक़म रख लेंगे | लेकिन शर्नें:-शने: वे अपन पास 
रखी जानेवाली रक़म घटाते जायंगे ओर एक नियत मियाद तक 
प्रान्तों को उनका पूरा हिस्सा मिलने लग जायगा । संघ-सरकार 

 इन्कम-टेकक्‍्स पर अतिरिक्त कर लगाने ओर अपने पास रखने 
कां पूरी हक़ होगा । द 


2 ( मे ) जूट या जूट के माल पर लगे हुए निर्यात कर की कुल 
बचत का ४० फ़ीसदी या एक वड़ा हिस्‍्सां ग्रतिवर्ष प्रान्तों को देना 
होगा। द ' 

( घ ) घाटेवाले आन्तों को केन्द्रीय-लरकार सहायता दिया 


करेगी । 


२॑४०००--* कु 


नये विधान में प्रान्त की आश्थिके-स्थिति श्छ१ 
दिसम्बर १६३५ में सर ओटोनोमियर को इस काम के ह 
जिए नियुक्त क्रिया गया कि वे ऐक्ट की उपयुक्त ' 
धाराओं ब उनसे पेदा होनेवाली पेंचीदेगियों 
पर विचार करे, ओर साथ ही वे सिफारिश भी. 
करे। जिन्हें इन धाराओं को चाकू करने के लिए वे जरूरी 
समझे । 
सर नीमियर ने अपनी रिपोर्ट के शुरू में यह सान| है कि 
“ग़न्तीय स्वाधीनता की स्थापना के अवसर पर यह व्यत्रस्था तो : 
हो ही जानी चाहिये कि प्रत्येक प्रात्त अपनी आमदनी ओर खच्चे 
का संतुलन रख सके और कम-से-कम घाटे की वह हालत , तो . 
न रहे, जो आज कई प्रान्तों की हे ।” लेकिन ठीक इसके बाद 
ही रिपोर्ट में लिखा है--“दुसरी ओर केन्द्रीय दृष्टिकोण से यह 
भी स्पष्ट हे कि सम्पूर्ण भारत की आर्थिक स्थिरता और साख-की 
रक्षा सबसे अधिक जरूरी है । ““** अपनी प्रत्येक सिफारिश, . 
करते हुए मैंने इस केन्द्रीय आर्थिक स्थिरता का पूरा ध्यान रखा - 
है ।” तव फिर “केन्द्रीय सरकार का- खर्चे जिस सीसा तक घट 
चुका है, उससे ज्यादा तबतक नहीं .घटाया. ज्ञा सकता, 
जचतक हम प्रवन्ध की योग्यता और रक्षा' की चिन्ता करते 
रहते हैं ।” | 
इस तरह सर ओटो नीसियर ले इस समस्या पर . विचार 
करने से पहले यह मान लिया है कि भविष्य में. व्यवस्था में 
कुछ भी तवदीली क्‍यों न करनी पढ़े, केन्द्रीय खचें नहीं घढाये.... 


झोटोनीमियर की 
रिपोट 


/ 


श्र -  श्रग्रेज्ी राज्य में : हमारी दशा : 


ज्ञा सकते | इसलिए यह पहले से ही परिणाम निकाला जा सकता 
है कि ब्रिटिश-सरकार नीमियर-रिपोह को हवह स्वीकार 
कर लेगी । सर ओटोनोसियर पकी. खास-खास सिफारिशों 
निम्नलिखित हैं:-- | 
| सबसे पहले उसने घादेवाले प्रान्तों को केन्द्रीय सरैकार से - 
सहायता देने की एक योजना रखी हैं। सिध को १ करोड़ १० 
लाख अतिवर्ष, आसाम को ३० लाख प्रतित्रष, युक्तप्रान्त को- २५ 
लाख ( ४ साल के लिए ) और उड़ीसा को ४० लाख रु० (: परन्तु 
पहंले साल ४७ लाख और दूसरे, तीसरे, चोथे व पाँच॑ंव -साले . 
४३ लाख रु० ) भारत सरकार दिया करे। 
सर ओटो की दूसरी सिफारिश यह थी कि जूट निर्याव-कर 
की विशुद्ध वचतत का ६२७ फीसदी कुछ प्रान्तों में वॉँटा जाय । 
तीसरी ओर सबत्रसे सहस्त्वपूर्ण सिफ़ारिश सर ओटो ने यह 
की कि इंन्कमटेक्स को अमुक प्रतिशत के हिखाव से प्रान्तों में 
बाँटा जाय । गबनमेण्ट-आफ़-इण्डिया-एक्ट में प्रान्तों को यही” 
महत्त्वपूर्ण नई देन थी [सर ओटो ने सिफारिश की कि इन्कटेक्स “ 
का ४० फीसदी प्रान्तों को सिले ओर शेष ४० फीसदी संघ ८ 
सरकार अपने पास रखे.। उसने ४-५ साल के दो समय नियत - 
करने का प्रस्ताव किया | इन अवधियों में भारत सरकार शने:- 
शने: आन्तों का हिस्सा छोड़ने और उन्हें देने की उपक्रम वाँचे 
पहले पाँच सालों में केन्द्रीय सरकार प्रान्तों का सारा दिस्सा अपने 
पार्स रखे या इतनों हिस्सा रखे; जिसमें रेलवे की १३ करोड़ वक 
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की. ऋआगरनी जोड़ने से ४० फीसदी केन्द्रीय हिस्सा पूरा हो 
जाय। दूसरे पाँच सालों में भारत सरकार अपने पास रखने 
वाली रक्तम को श्राहिष्ता-आहिस्ता लेकिन बराचर इस ढंग से 
कम करतो ज्ञाय कि पॉँचये साज्न के अन्त में प्रान्तों को. 
अपना पुरा हिस्सा मिलने लग जाय । इस तरह संत्र के चालू 
हं।ने के १० साल वाद प्रान्तों को अपना नियत हिस्सा मिलने 
लग जायगा | 

लेकिन क्या. इन सबसे प्रान्तों को राष्ट्-निर्माण के काम 
करने के लिए कोई अच्छी रक़्म मिल जायगी ? पहली बाद तो 
ह है कि प्रात्तों को केन्द्र से जो सहायता 
मिलेगी, वह सिफ्र उप्ती घादे की पूर्ति के लिए, 
जो वर्तमान शासननल्‍्यबस्था की जरूरतों को 
पूरा करने में होता है | यह सद्दायतां उन्नति की किसी 
नयी योजना के लिए नहीं दी जायगी । दूसरी बात यह 
है कि जूट निर्यात कर काजो हिस्सा कुछ प्रान्तों की मिला है, 
उसंसे प्रान्त की कुछ आमदनी को बहुत थोड़ी सहायता मिल्नती 
है, क्योंकि इस निर्यात-कर की छुल आमदनी ही शा करोड़ 
रुपया प्रतिवर्ष है | तीसरी बात यह्‌ कि प्रान्तों को मिलनेवाला 
इन्कमटैक्स का ५० फ्रीसदो हिस्सा ६! करोड़ से: अधिक नहीं 
होता । यह रकम जब भान्तों में चंट जायगी, तब हर,एक प्रान्त 
के हिल्से थोड़ा-थोड़ा ही पड़ेगा | लेकिन यहू,रक्तम भी आज 
नहीं, दस सालों के बाद प्रान्तों को मिलेगी | केन्द्रीय-सरकार-की - 


रिपोर्ट पर 
एक नज़र 


१४४: अंग्रेज़ी राज्य में : हमांरी दशाः 7 * 
वर्तमान आर्थिक स्थिंतिं ओर भारी केन्द्रीय खर्च को ( जिम्हें पु 
वे क्रिसी भी हालत सें ऋम करंने को तैयार नहीं ) दिये: जानेवालि 7 
अनुचित महत्त्व को: देखते हुए, यह असंभव-सा हीं दीखंता- है: 
क्ि.संघ सरकार आनेवाले कुछे सालों तक प्रान्तों को इन्केमेंटकर्से # | 
का हिस्सा देने में कोई रियायत- दिखायगी-। वर्तमान आर्थिक? 
संकट ने केन्द्रीय आमदनी के सब जरियों को घटा दिया:है-। 
रेलवे से पहज्ञे हरसाज् साधारण कोश में काफ़ी सहांयता मिलो? 
करती थीं। अब ने केवल उससे कुछ मिंलना ही बन्द हो गयां है, 

लेकिन १६३१ से १६३४ तक के ैचार सालों में ३२ करोड़ रुपये:: 
फा घाटा भी उसे उठाना पड़ा है । रेलवे ओर मोटरों में मुकाबिला 

चढ़ रहा है । व्यापारबाणिज्य क़ी-आज की हालत देखते 

हुए यह उम्मीद भी नहीं होती कि इनसे भी निक्षट भविष्य मे 

रेल की आमदनी बढ़ ज्ञायगी । - कप्टम चुगी भी, जिससे 
पहले केन्द्रीय सरकार को कुल आमदेत्ती का ६४- फ्रीसदी मिल .# 
जाता था,-अब कम हो गईं हे। चीनी और सूती.कपड़ों पर: 
आयात-कर से पहले सरकार को काफ़ी आम्रदनी होती :थी 45 
पिछले कुछ सालों से यह-भी बहुत ज्यादा कम हो-गई 7हैः |-यदि 
१६३१ से कस्टस पर चुगी की दर और सरचाज़ में-ब्रृद्धि न की 
होती, तो. कस्टम की -आसदनी ओर सी /भीषणता से कम हो - 
जाती । इन्कमटैक्स के दर में वृद्धि करके और सरुचाजें लगा : 
कर इस आमदनी क़ो- क्रिसी -तरुंह स्थिरः रखा जाया हे । 
इन्कमटेक्स देनेवाल्ली कम्पत्नियों का कुल नक्रा माच5१६३०., में 
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.. 


दूस साल के लिए ४३ करोड़ कूता गया था, लेकिन १६३२-३३ में 
यह- नफा २६ करोड़ तक गिर गया । यही हाल लोगों की 
व्यक्तिगत आमदनी के साथ हुआ | 
जब केन्द्रीय-सरकार को आमदनी इस तरह कम हो रही है, 
तब बहुत संभव है कि निकट भविष्य में उसके खर्चे बहुत चढ़ 
जावे । इस वात की तो कोई आशा नहीं हे कि 
केन्द्र के ख़च... फौज व केन्द्रीय-सरकार के दूसरे जरूरी मर्दों में 
किसी तरह की कोई कमी होगी । शासन 
सुधारों पर जितनी बहस हुईं, जितने सरकारी मंसोरेण्डम व 
रिपोर्ट' निकली हें, उन सबमें इस वात पर ज़ोर दिया गया है 
कि केन्द्रीय-सरकार की आमदनी काफ़ी स्थिर ओर असाधारण 
परिस्थितियों में बढ़ सकने योग्य होनी चाहिये। सर माल्कम 
हेली ने ज्वायण्ट पालंमेण्टरी कमेटी के नाम भेजे गये अपने 
 मैमोरेण्डम में इस बात पर जोर दिया था कि “सेनिक अधिकारी 
भारत के बजट में नियत सेनिक व्यय से बहुत असंतुप्ट हैं, 
उनको सम्मति में सेना की आवश्यकताएँ उससे पूरी नहीं होती । 
निकट भविष्य में बजट में कोई भारी कमो सोची भी नहीं जा 
सकती ।” दरअसल संसार में शीघ्र ही विश्वव्यापी समर छिड़न 
के भय से निकट भविष्य में ज्यादा संभव यही है कि संनिक 
खर्चों में काफी वृद्धि की जाय | नये शासन-विधान न ८० फ़ीसदी 
केन्द्रीय-ड्यय को वोट से वाहर रखकर केन्द्रीय-सरकार के भारी 
अनुत्पादक खर्चो की पूरी हिफाजत करली है । फोज, पेन्शन, बुढ़ापे 
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या वीमारी की पेन्शन, भत्ते, राजनीतिक व धार्मिक विभाग, 
सीमान्त रक्ता या पहरा और सावेजनिक ऋण में से एक पेसा 
भी घटाने का अधिकार संघ की धारासभाओं को नहीं है। 
सिविल सर्विस का फोलादी ढांचा भी बेसे ही रहेगा | इण्डियन 
सिविल सर्विस, इस्डियन सेडिकल सर्विस और इस्डियन पुलिस 
सर्विस में भारत-मन्त्री पहले की भाँति ही नियुक्तियाँ जारी 
रख सकेगा। और उनकी तनख्वाह, पेन्शन व भत्ते आदि नियत 
कर सकेगा | 


“कुछ हलकों में यह सलाह दी गई है कि केन्द्रीय-सरकार के 
खच्च तो कम हो नहीं सकते, इसलिए प्रान्तीय-सरकारों को नये 
टेकक्‍्स लगाकर अपनी आमदनी ज़्यादा करने 

टैेक्‍्सों का बोक का अधिकार देना चाहिये। यह भी 
बहुत दफा कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में सब 

देशों से कम टेक्स लगे हुये हैं। मि० फिण्डले शिरास ने भारत 
व युक्तराज्य ग्रेटब्रिटेन के करों की तुलना की हे ओर वे इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि भारत में कुल आमदनी पर ४ फ़ीसदी 
टेक्स है, जबकि ग्रेटब्रिटेन में. २४ फ़ीसदी हैँ | उनका यह 
परिणाम स्थिति की विल्कुल ग़लत तस्वीर हमारे सामने खींचता 
है। हिन्दुस्तान टेक्सों के भार से ज़्यादा दवा हुआ- है, यह 
मानने के लिए हमारे पास वहुत से प्रमाण हैं। . करों के भार 
की अन्तर्राष्ट्रीय तुलना वहुत कठिन है, क्योंकि किसी जनता 
की कर देने की शक्ति का माप वहुत कंठिन है । यंही सोचते 
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हुए वहुत-छी भूल हो सकती हैँ । हिन्दुस्तान के मामले में तो 
एक बड़ी मुश्किल यह हे कि कुल राष्ट्रीय-सम्पत्ति कितनी है, यही 
ठीक-टीक अबतक पता नहीं क्षण सका, फिर इस प्रकार की 
तुलना करते हुये दो और वातों का भी ध्यान रखना चाहिये, एक 
तो यह कि सरकार की आमदनी कहाँ ओऔर कैसे ख् की जाती 
हे और दूसरी यह कि किस अनुपात में वह देश से बाहर खर्चे 
की जाती हे । भारत में कुल आमदनी का बहुत बढ़ा हिस्सा 
फ़ोज् या ऐसे अनुत्पादक कामों पर ख्चे किया जाता है, जिससे 
जनता को कुछ भी फायदा नदीं पहुँचता। इसके अलावा एक 
बढ़ी भारी रकम 'होम चार्जेज्' की शक्ल में देश से बाहर भेज 
दी जाती है। फिर भी मि० शिरास का हिसाब के प्रत्यक्ष 
प्रमाणों से रालत साबित किया जा सकता है। इन्क्रमटेक्स 
देनेवालों की वहुत वड़ी संख्या ४०००) रु० प्रतिवर्ष से कम कमाती 
है और ४०००) रु० सब की आय पर, इन्कमरटेक्प की दर इंग्लें 
रड से बहुत ऊँची है। जहाँ तक किसानों का सवाल है, इसमें 
किसी को सन्देह ही नहीं कि टेक्स देने की उनकी ताक़त से 
बहुत ज़्यादा उनपर टेक्स लगाया जाता है. । प्रो० प्रजनारायण 
ने ठीक ही लिखा है--““किसानों की आज की आमदनी के 
आँकड़े इस निश्चित और निर्विवाद परिणाम पर पहुंचाते हूं. कि 
देश के अधिकाँश भाग में किसानों पर टेक्स़ में उनकी जिन्दगी 
दूभर कर दी है। इतने टेक्स देना उनकी ताकत से बाहर है । 
किसानों की बढ़ती हुई कंगाली और ऋशणम्रस्तता टेक्सों फी 
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ज्यादती का एक बड़ा प्रमाण है । -इसंलिए भविष्य में प्रान्तीय- 
सरकारों को मालगुजारी आदि से और अधिक आमदनी. नहीं 
हो सकती। दरअसल किसानों की वर्तेसान शोचनीय आर्थिक- 
हालत को देखते हुये टेकक्‍्स में बहुत ज़्यादा कमी करने की 
जरूरत है। ज्यादा आमदनी- पर इन्कमटेक्सं की दरों में वृद्धि, 
सत्युकर तथा खेती की वड़ी ज़सींदारोी आमदती पर कर लगाते 
से ज़रूर सरकारी-खजाने को कुछ सद॒द मिल सकती है। फिर . 
इस आशर्थिक-संकट में इन उपायों की न तो कोई- सलाह देगा 
ओर न ये उपयोगी . साबित होंगे। इसके. अलावा यह भी तो 
नहीं भूलना चाहिये कि कम आम॒दनियों पर पहले ही बहुत टेक्स 
है ओर उन्हें कुछ छूट अवश्य मिलनी चाहिये। ज्ञव तक 
मोजूदा माली हालत है, तब्र तक रेलवे से भी लगातार घाटा ही 
होता रहेगा । आयात-व्यापार में लगातार कमी होने के साथ- 
साथ चूँगी की आमदनी-भी कस हो गई है और इस वात को 
भी कोई उसीद नहीं है कि निकट भविष्य में बहुत सालों तक 
आयात में तरक्क्ती हो जायगी | इसके सिवाय चुंगी व एक्साइज 
करों ने पहले ही अग्रत्यक्ष-हूप से देश की जनता पर भार डाल 
रक्‍्खा है और इनमें कुछ भी और बढ़ती करना गाहंकों पर वहुत 
बोझ डाल देगा। जह्भुल, टिकट, रजिस्ट्रशंन व आमदनी के 
दूसरे जरिये भी ऐसे नहीं हैं कि उन्हें और वढ़ाया जा सके । 
इस तरह हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस समय 
प्रान्त इस स्थिति में नहीं हैं. कि टेक्‍्स चढ़ाकर अपनी आर्थिक 
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स्थिति में कुछ सुधार कर सके। नये विधान 

कोई परिवर्तन नहीं के मातहत भी हालत बेसी रहेगी, जेसी अबतक 

रही हे। केन्द्रीय सरकार का सावजनिक 

आमदनी के बढ़े भारी हिरसे पर कब्जा वेसे ही जारी रहेगा और 

शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती तथा कल-कारखानों की तरक्की आदि 

सावेजनिक हित के महत्वपूर्ण काय आज की ही तरह अविकसित 
ओर अन्नुत अवस्था में रहेंगे । 


उपसंहार 


पिछले अध्यायों में किये गए संक्षिप्त विवेचन से यह रपष्ट 
हो गया होगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के राज्य में भारत किस 
तरह पीड़ित हो रहा है । कोई भी आर्थिक प्रश्न हो, ब्रिटिश हितों 
के लिए भारतीय हितों का चलिदान कर दिया जाता है| जानवूम 
कर देश की खेती व कल-कारखानों की तरक्की नहीं होने दी गई । 
ओर उसके साम्पत्तिक साधनों का विकास नहीं होने दिया गया। 
देश के व्यवसाय, व्यापार आदि का वहुत वड़ा भाग विदेशी 
पूजीपतियों के लोहमय शिकजे में जकड़ा हुआ है । ब्रिटेन के 
आर्थिक और व्यावसायिक हितों की दृष्टि से ही भारत की 
आर्थिक नीति का सद्बालन किया जा रहा है । ब्रिटेन भारत का 
साम्राज्यवादी शोषण भली भाँति कर सके इसीलिये ही भारत का . 
आर्थिक विकास नहीं होने दिया गया। इसके परिणाम-स्वरूप 
भारतीय-ज्नता का एक वहुत वड़ा भाग निराश होकर खेती पर 
चिपट गया है। ज़्यादातर लोग भूखे हैं, ग़रीव हैं, अशिक्षित 
हं ओर सेंकड़ों क्रिस्म की वीमारियों, दुर्भित्षों व महामारियों में 


उपसंहार 


जप 


*्‌ 
मरते जा रहे हैं. । गाँवों में किसानों के पाप्त बहुत छोटी-छोटी 
ज़मीन हे और शहरों के मजदूर व मध्य-श्रेणी के लोग व्यापक 
ओर गहरी बेकारी से तड्ढः हैं 

सरकार का सारा राज्नीतिक-संगठन बिल्कुल निर्कृश 
बनाया गया है। वायपराय के पास शासन करने व क़ानून 
बनाने के वेहद अधिकार हेँ ओर वह भारतीय-ननता के किसी 
भी हिस्से के प्रति ज़िम्मेवार नहीं हैे। वह ऐसे भारत-मन्त्री के 
मातह॒त है, जो ब्रिटिश पालमेण्ट के सामने ज़िम्मेवार है। नया 
विधान भारत को कोई आर्थिक अधिकार भी नहीं देता। 
आशर्थिक-नीति के मामलों में भारत-मन्त्री द्वारा नियन्त्रित वायस- 
राय खास ज़िम्मेवारियों के नाम पर अपने अधिकारों का इस्ते- 
माल कर वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को जारी रख सकता है । 
आमदनी व खर्चे पर संघ की धारा-सभा को बहुत ही थोड़ा 
अधिकार दिया गया है। नाम-मात्र के स्वतन्त्र प्रान्तों व केन्द्र 
में आमदनी के जरिये इस ढंग से बाँटे गये हे कि राष्ट्र 
निर्माण के लिए ज़िम्मेवार प्रान्तों के पास कुद् वास्तविक उन्नति 
की कोई योजना चलाने के लिए पेसा ही न बचेगा। 

यह भी कभी नहीं भूलना चाहिये कि साम्राज्यत्रादी-शोपणा 
ने भारत में ऐसी सामाज्ञिक व आर्थिक-पद्धति स्थापित कर दी 
है कि करोड़ों गरीब जनता के द्वितों की बेदी 

दूषित भार्थिक-संस्था पर कुछ पूं जी-पति व जमीदार आदि यह 
ताक़त पकड़ गये मींदारी-प्रथा ने 
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किसानों को बड़े-बड़े जुंमींदारों व सहाजनों की दया पर निर्भर 
कर दिया हे। ज़सींदारी इत्लाकों में, जहाँ ज्यादातर किसान 
ज़मींदारों के आसामी हैं, भारी लगान, वेद्खलियाँ, गेरक़ानूनी 
वसूलियाँ आदि बड़े जोरों से जारी हैं। सेयतवारी इलाकों में, 
जहाँ काश्तकार छोटे-छोटे जमीदार हैं, भारी मालगुज़ारी व 
क़ज़दारी के कारण उनकी जमीन वड़ी तेज़ी से वढ़े-बड़े जमीं- 
दारों व साहूकारों के कब्जे में जा रही हैं। साहकारों की 
सम्पत्ति व प्रभाव त्रिटिश-शासन में बहुत वढ़ गये हैं ।. क्ानूनी- 
तौर पर वे पहले से बहुत ताक़तवर हो गये हैं. और यह सभी 
मानते हैं कि अँग्रेज़ी-राज के १५० सालों में किंसानों की कज्ञ 
दारी वेतरह बढ़ गई है। भारतीय-केल-कारखानों के फिसड्ीपन 
ओर विदेशी मुक्राविले से बचने के लिए उनके लगातार संघर्ष के 
कारण कारखाने के मज़दूरों का बुरी तरह शोषण हुआ हे। 

यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि भारत की सबसे मुख्य 
समस्या देशव्यापी गरीबी है। देश की इस भीषण दरिद्रता के 

कारण आज जो प्रश्न हमारे सामने बड़े जोरों 
महत्त्वपूर्ण समस्‍यायें से आ गये हैं, उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण, प्रश्न 
निम्नलिखित हें:-- 

( १ ) किसानों के सवाल। किसान हिन्दुस्तान की जनता 
का सबसे बड़ा भाग है। भारी मालगुज़ारी व क़र्ज; खेती के 
साधनों में सुधार करके उपज बढ़ाना, चकवन्दियों का एकत्री- 
करण, त्रिना सूद के इन्हें रुपये की सहायता; ३॥ करोड़ भूमि- 


उपसहार ५१४३ 


रहित काश्तकारों को भूमि देना आदि सवाल हल करने हैं। 
इनके साथ ही ज़मीन पर मिलकियत, ज़मीदारी-प्रथा और 
कारों के आधकारों के भी नये महत्त्वपूर्ठ प्रश्न पेढा 


होगये हैं । 


(२ ) कारखानों के मजदूरों के सवाल । शहरी जनता का 
एक काफ़ो वड़ा हिस्सा इन्हीं मज़दरों का होता है। काफी 
तनख्वाह, काम के घण्टे, घर्रा का रहन-सहन, विविध आवश्यक 
सामाजिक वीमे, मुफ़्त शिक्षा आदि सवाल भी हमें हल करने 
हं। इन सचालों के साथ कुछु और भी नये सवाल खड़े हो 
जाते हैं; जेसे हड़ताल करता ओर घ्व॒तन्त्र टड यूनियन व 
मज़दूरां की राजनेतिक-पार्टी संगठित करना । 


9 प 


( ३ ) मध्य-श्रेणी के शिक्षित युवकों के लिए रोज़ी यथा 
वेकारी की हालत में सहायता, दस्तकारी व ऊँची शिक्षा देने की 
सहूलियतों के सवाल हमें हल करने हैँ । 


(४ ) सामान्यतोर पर सारे देश के लिए भी हमें खेती च॑ 
व्यवसाय की उन्नति ओर लेखन, भापण, व संगठन की स्वत- 
न्त्रता जेसे जनता के मौलिक अधिकार के सब्राल -हल करने 
हं। इन सवालों के साथ ही सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण सवाल 
पेदा हो जाता है ओर यह सवाल हे राजनंतिक और आशिक 
पूर्ण स्वातन्त्रय का, अपने देश पर अपनी मिलक्रियत व सत्ता का 
ओर प्रतिनिध्यात्मक शासन का । 


१४५० अग्रेज़ी राज्य में : हमारी दशा 


नये विधान में ऐसे किन्हीं भी उपायों का वर्णन नहीं किया 
गया है जिनसे हम ऊपर लिखी इन समस्याओं का जल्दी कोई 
हल कर सके। साम्राज्यवाद ओर भारत की जनता में पारस्प- 
रिक संघष में सममोता हो ही नहीं सकता। ज्रिठेन अपने 
स्वार्थों को छोड़ना नहीं चाहता और इसीलिए वह ऐसी असद्भत 
वात करता है। नये शासन-विधान में साम्राज्यवाद की ही 
भावना दीखती हे । 


भारत के कोने-कोने से जनता ने नये शासन-विधान को रद 
करने व नष्ट करने की आवाज़ उठाई है। राष्ट्रीय-काँग्रेस ने 
इस माँग को मंजूर कर लिया है ओर इसी के लिए वह कास 


कर रही हैे। देश की तमाम साम्राज्य-विरोधी शक्तियाँ इस पर 


एकमत हैं ओर बहुत पिछड़े हुए नरम-दुली भी यही कह रहे हैं, 
लेकिन दवी आवाज़ में | लेकिन विधान को सिफ्त रद कर देने से 
ही तो काम न बनेगा। यह भी साफ़ समझ लेना चाहिये कि 
भारत की राजनीतिक पराधीनता ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा 
होनेवाले आर्थिक शोषण का ही पूर्व परिणाम है। इसलिए 
आशर्थिक स्वाधीनता के लिए किया गया संघर्ष स्वयं ही राज- 
नीतिक-स्॒तन्त्रता की प्राप्ति का संघर्ष वन गया हे । 


कट 


ु लोक साहित्य माला 

“मण्डल? से हम 'लोक-साहित्य-माला? नाम की एक पुस्तक- 
माता प्रकाशित करने की तजवबीज कर रहे हैं । इस साला में 
साधारणत:ः जन-साधारण की समझ में आने ल्ायक़ पुस्तक 
सरल भाषा में, अपने ब्रिपयों के सुयोग्य विद्वानों द्वारा लिखाई 
जायेगी । पुस्तकों के विपयों में जन-साधारण से सम्बन्ध रखने 
वाले तमाम विपयॉ--जैसे ग्राम-उद्योग, प्राम-सद्गठन, पशु-पालन, 
सफ़ाई, सामाजिक बुराइयाँ, विज्ञान, साहित्य, अर्थशासत्र, राज- 
नेतिक सामान्य जानकारी, देशभक्ती को कहानियाँ, महाभारत- 
रामायण की कहानियाँ, चरित्रव्ञ चढ़ानेवाली कहानियाँ, खेती, 
बागवानी, आदि का समावेश होगा। संक्षेप में हमारा इरादा 
यह है कि हम लगभग दो-सो पुस्तकों की एक ऐसी छोटी-सी 
लाइब्रेरी बना दें, जो साधारण पढ़े-लिखे लोगों के अन्दर आज- 
कल के सारे विपयाँ को तथा उनको ऊँचा उठानेचाले युग- 
परिवर्तनकारी विचारों को सरल-से-सरल भापा में रख दे ओर 
उसके बाद उन्हें फिर किसी विषय की खोज में--उसका ज्ञान 

प्राप्त करने के लिये--कहीं वाहर न जाना पड़े । 


आमतौर पर इस प्रकार की २००-२४० परूष्ठों की पुस्तक का 
दाम हिन्दी में १) या श) रु० रखा जाता है लेकिन हम इस 
माला की पुस्तकों का दाम आठ आना रखना चाहते हैँ । फागज़, 
छपाई आदि बहुत बढ़िया होगी । 


विरतृत विवरण सण्डल के पते से मंगादइए । 


- नवजीवन साला 
'सणग्डल? से हम नवजीवन-माला नाम की एक साला ओर 
रस्कालने जा रहे है । इसमें )) से कम कीमत की पुस्तक आसतोर 
पर निऋलेगी | उनका जहेश्य, करोड़ों हिन्दी भाषी गरीब लोगों सें 
सहात्मा गाँधी ओर संसार के सत्युरुषों के नवजीवनदायी विचारों 
को सस्ते-से-सस्ते सूल्य में फेलाना ओर उनको भारत की आज़ादी 
के महायज्ञ के लिये तेयार करना होगा । पहले यद्द माला कलकत्ते 
से प्रकाशित होती थी ओर इससें ३० छोटी-छोटी पुस्तक निकली 
थीं । उसका घड़ा भारी प्रचार हुआ ओर महात्मा गाँवी, परिडत 
जवाहरलाल नेहरू ओर श्री जमनालाल वजाज़ ने इन पुस्तकों की 
बहुत प्रशंसा की । श्री ज्मनालाल वजाज ने इत्र पुस्तकों की वहुत 
प्रशंसा की थी । यह माला, पुरानी पुस्तकों के क्रम में कुछ हेर-फेर 
के साथ, सण्डल से नियसित रूप से प्रकाशित होती रहेगी।इसकी 
पुरानी एस्तके जो प्राप्य होंगी वे भी सण्डल से सिल्ष खकंगी ओर 
जो अग्राप्य होंगी उनमें से सण्डल जिनको फिर से छुपाना ठीक 
समझेगा वे फिर से भी छपाई जावेगी । 
निम्नलिखित पुम्तक इस साजल्ा में प्रकाशित हो गई हें 
उनका क्रम इस पकार का होगा | 


१. गीतावोध ( गांधीजी ) -)॥ 

२. संगलग्रभात या -)॥ 

३. अनासक्तियोग -) श्लोक सह्दित >>.) 
जे ५ / 

४. सवादय ( गांधीजी ) --) 

४. नवयुवकों से दो वात (त्रिन्स क्रोपाटकिन) -) 


६. हिन्द स्वराज्य ( गांधीजी ) .. दध्थ) 


६४४ दब् 


'पस्ता साहित्य मणठल $ 'सर्चादय साहित्य माला के! 
प्रकाशन 


पुस्तक 


१, दिव्य-जीवन 


रे हा 
३. 


जीचन-साहित्य 
तामिल चेद 


भारत में व्यलन और व्यमभिचार $ श्री वेजना4 महोदय 


स्रामाजिक कुरीतियाँ 


७७४ अंक 


लेखक 
श्री स्वेट सार्टन 
7 काका कालेलकर 
ऋ्टपि तिरुवदलुबर 


( ज्ञउ्त $ अ्रप्राप्य ) 


भारत के स्त्री-रत्न (त्तोंन भाग) श्री शिवप्रसाद पंद्धित 


ग्रनोखा 
० 
ब्रद्मचय विज्ञान 


१. यरोप का इतिहास 


१०, 
११, 
१२, 
3२३, 
१४, 
१९५ 
१६, 
१७, 
3४८, 


3₹, 


समाज विज्ञान 

खदर का संपत्ति-शास्त्र 
गोरों का प्रभुत्व 

चीन की आवाज़ 

द० अ० का सत्याग्रह 
विज्ञयी बारढोली 
शनीति की राह पर 
सीता की अरिनि-परीक्षा 
कन्या-शिक्षा 

कर्मयोग 


2 घिकटर ह्यगो 


&-) 
१) 
|) 


॥।<-) 


||) 
३) 
४<-) 


2 जगज्ञारायण देव शर्मा (£-) 


)) शामकिशोर शर्मा 
2) चन्द्रराज भण्ठारों 
” रिचड बो० अंग 
)) रासचन्द्र चर्मा 

( श्रप्राप्य ) 
महात्मा गांघी 

( अ्रम्माप्य ) 

8 '। 


श्री काक्षी प्रसन्न घोष 


? द्व० घन्द्रशखर शारत्यी 


? अश्चिनीकुसार दत्त 


है 
१॥) 


॥5%-) 


॥॥:-) 
|) 


|) 


सिकू-न्‍न्‍मक श् 


२०, कलवार की करतूत 

२१. व्यावहारिक सभ्यता 

२२. अचप्धेरे में उजाला 

२३. स्वामीज्ी का बलिदान 
२४७. हमारे ज़माने की गुलासी 
२५. स्त्री ओर पुरुष 

२६, सफ़ाई 

२७. क्‍या करें ? 

२८, हाथ की कताई-चबुनाई 

२६. आत्मोपदेश 

३०, यथाथ आदु््श जीवन 

३३. जब अग्नज्ञ नहीं आये थे 
३२. गंगा गोविन्दर्सिह 


३३ श्री रामचरित्र 
३४, आश्रम-हरिणी 


३४, हिन्दी मराठी कोष 

ये ६. स्वाघधीनता के सिद्धान्त 
३७, महान सातृत्व की और 
इ८, शिवाजी की योग्यता 
३१, तरंगित हृदय 


॥) 


महात्मा टालस्टाय >>). 
श्री गणेशद्त्त शर्मा “इन्द्र! 

महार्मा दाल्त्दाय !)) 
[ अ्रप्राप्य ] (--) 
| जब्त ; अग्राप्य | 3) 
महात्मा टाहस्टाय ॥) 
श्री गणशदत्त शर्मा >) 
सहात्मा दाल्स्टाय १) 
[अप्राष्य | ॥-) 
9 एपिक्टेटडस |) 
[ अग्राप्य ] ॥>) 
स्व० दादाभाई नोरोजी |) 
[ अप्राष्य ] ॥--) 


श्री चिन्तामण विनायक वेद्य १) 


? बामन मह्हार जोशी |) 

[अप्राष्य | २) 
” दिरेन्स सेकस्विनी ॥) 
? नाथ्राम शुक्ल ॥|<-) 
7 गो० दा० तामसकर [£-) 


१? झाचाये देवशर्मा अभय” |) 


४०. हालैंड की राज्य क्रान्ति (नरमेध) ?” मोदले £ चन्द्रभाल जीहरी १॥) 


४१ दुखी टुनिया 
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न्क 0. 
7 राज गोपालाचाय 
महात्मा टाल्स्टाय 


[--) 
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श्र, आत्मकथा 

४५७४ जब शअंग्मेज़ झाये 
४२. जीवन विकास 

४६ किसानों का बिगुल 


४७, फांसी 


४८, अनासवितयोग पर गीता-भोच 
अनासक्तियोग शअ्जिदद £-) 


४६. स्वर्ण विहान 


ले कर 


महारमागान्धी शा) 

[जब्त ; अ्रप्राष्य] १) 

श्री सदाशिचनारायणा दातार १॥),१॥) 

[जब्त : अप्राष्य +>) 

विक्टर झा गो |“) 

महात्मा गान्धी |:>) 
गीता-बोध >)॥ 
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४०, मराठों का उत्थान और पतन श्रीगोपाल दामोदर तामसकर २॥) 


९१, भाई के पत्र 
&€२, स्वगत्त 
४३, युगधर्म 
७४, स्त्री-समस्या 
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ई७, रोष्ट्वा गण 


४८, इग्दैण्ढ में महात्माजी 
४६, रोटी का सवात्ञ 

६०, देवी संपद्‌ 

६६, जीवन सूत्र 


६४२, हमारा कलंक 


६३. चुद चुद 
६४. संघर्ष या सहयोग ? 


27 रामनाथ सुमन १) 
77 हरिभाऊ उपाध्याय (£“) 
[जब्त $ प्रा प्य] १८) 
2 मुकुटबिहारी पर्मा १॥) २) 
मनमोहन गांधी ॥:-) 
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६४. गांधी विचार दोहन 
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६६. आगे बढ़ो 
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“७२. हमारे रा प्ट्पति ु 

७३: मेरी कहानी 

शछ ४ ४ विश्व-इत्तिहास की झलक 
७२. किसानों का सवाल 


श्री किशोरलाल सशरुवाला ॥॥) 
[ जब्त ४ अप्राप्य | श॥) 

77 रासनाथ सुसन २॥।) ३) 

१7? हरिभाऊ उपाध्याय १७) 

2 स्वेट साडन - 0 

१? वियोगी हरि --) 


डॉ० पद्ठामि सीतारमेया २| |) 
? सत्यदेव विद्या्ंकार १) 
पश्डिद जवाहरलाल नेहरू २॥|) 


त्र्र 57 39 ध ) 


डा० अहसद . |) 


७६. नया शासन-विधान (प्रान्तीय स्वराज्य) श्री हरिश्चन्द्र गोयल ॥॥) 


७७, गांवों की कहानी 

७८, महाभारत के पात्र 

७६, गाँवों का सुधार ओर संगठन 
प०, संतवाणी 

८१. विनाश या इलाज 

८२. अंम्जी राज सें हमारी दुंशा 
८४. लोक-जीवन 


श्री रासदास गौड़ ॥) 
आचाये नानामाई  ॥॥) 
श्री रामदास गोड़ १) 


वियोगी हरि... ॥) 
स्यरियल लेस्टर ॥).- 
डा० अ्रहमद ॥) 
_. काका कालेलकर ॥) 


आगे प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ--- 


१. गांधीवाद ४ ससाजवाद 
२. गीता-संथन 


३. जीवनशोधघन कर 


संपादक श्री काका कालेन्तकर - 


ज्_्क 
ह्] 


लेखक श्री किशोरलाल मशरूवाला 


93 ह.। 


. ४७. नया शासन-विधान ( फेडरेशन ) हे 


. ४. राजनांति को भूमिका 


हेरत्ड लास्की 


